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लेखक 
डा० पदट्टामि सीतारामैय्या 


अनुवादक 
नवीन नारायण अग्रवाल 


शिवलाल शअ्रग्नवाल एणड कम्पनी लि० 
आगरा 


प्रकाशक 
शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पत्ती लि० 
होस्पिव्ल रोड, आगरा! 


प्रथमवार अगस्त १६४८ 
मूल्य साढ़े तीन रुपया 


मुद्रक 
भागेव-प्रिटिंग-वक्से, 
लखनऊ || 


प्रस्तावना 


इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण को निकालने के लिये न तो कोई 
व्याख्या देने की आवश्यकता है और न क्षुमा-प्रार्थना की | प्रथम 
संस्करण का विश्वविद्यात्रयों के छात्रों में अच्छा स्वागत हुआ | प्रस्तुत 
स्करण उन राजनीतिशों के लिए, जिनकी दिलचस्पी इस समय देश 
में होने वाले परिवतनों के कारण विधान-निर्माण कार्य में बहुत बढ़ 
गई है। 
सभी तथ्यों श्रोर आकड़ों को प्रोफेसर इन्द्रदत शर्मो, डी० ए० 
वी० कालेज, लाहोर के सौजन्य से सशोधित कर दिया गया है। में इस 
कठिन काम को सम्पादन करने के लिये उन्हे कृतशता पूर्वक घन्यवाद 
देता हू। फिर भी, इन ए्रष्ठों द्वारा में शासन-निर्मात्री परिषद्‌ के सदस्यों 
की सारी आवश्यकताशञ्रं को पूरा करने का दावा नहीं करता। किंद्ध 
मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में एक ही नज़र में, विधान निर्माण 
संबंधी विभिन्न देशों की सारी बातों का पता चल जावेगा। घाथ में यह 
भी कह दूँ कि इस (अगरेजी) सस्करण का प्रकाशन केवल इंडियन 
बुक कम्पनी, लाहौर की अ्रत्यधिक रुचि दिखलाने के कारण दी 
हुआ है | 


नई देइली 
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आयरलेण्ड 


ज्षेत्रल॒ २७,१३७ वर्ग मील | 

शासन विधान ५ दिसम्बर १६३७ की सन्धि के अतर्गत बनाया 
गया , १६३७ ई० में उसका सशोधन हुआ , नवीन शासन विधान को 
जनता ने जनमत-सग्रह ( ?]९0750(6 ) के पश्चात्‌ स्वीकार किया | 

एकात्मकफ ( स्वतन्न राज्य ) 

उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्त का कठोरता से पालन | 

जनसख्या २६,६५,००० 

प्रेसीडेएट का चुनाव जनता सात वर्ष के लिये करती है। 

बेतन १०,००० पौण्ड प्रति वर्ष । 

यह 'काउन्सिल आफ स्टेट! के परामश पर किसी बिल को सुप्रीम 
कोट के पास भेज सकता है। यह उपरोक्त न्यायालय उसे अवैध घोषित 
कर दे, तो वह बिल पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर सकता है| यदि 
व्यवस्थापिका सभा के निचले भवन के एक तिहाई सदस्य ओर सीनेट 
का बहुमत प्रेसीडेर्ट से बिल को अस्वीकार कर देने की प्रार्थना करे, तो 
वह उस बिल को जन-मत-निर्णयय ( रि९ई७7९7०प7४7 ) के लिये भेज 
सकता है या उस बिल के प्रश्न पर आम चुनाव करा सकता है | साधारण- 
तया वह मन्रियों के परामश पर कार्य करता है, किंठु कुछ विषयों में 
धकगउन्सिल आफ स्टेट की राय ले सकता है । 


श्‌) 


दुनिया के विधान 


र्‌ $ 
कैनेडा 


क्षेत्र्ल ३६,६४,८६३ वर्ग मील । 

जनसख्या १,१०,१२,०००। 

ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एक्ट, १८६७, और उसमे किये गये ग्यारह 
सशोधनों के अतर्गत शासन होता है। पर इन्हीं पर वतेमान कैनेडा का 
शासन-विधान सम्पूर्णत आधारित नहीं है | ' 

कैनेडा की सब सरकार में गवर्नर-जनरल सपम्राट्‌ का प्रतिनिधित्व 
करता है। वह राजा द्वारा केनेडा के मत्रिमदल के पराम्श तथा स्वीकृति 
पर नियुक्त किया जाता है। 

सरकार का वेधानिक प्रधान है। सघ के किसी बिल को सम्राह्ू्‌ 
कौ स्वीकृति के लिये रख सकता है। यह स्वीकृति अब केनेडा के मत्रि- 
मडल के परामर्श पर दी जाती है ! 

१६२६ ई० के बाद से यदि प्रधान मतन्नी पालियामेंट भग करने 
की माँग करे तो वह इन्कार नहीं कर सकता । 

डसे उन साधारण एजेण्टों तथा राजदूतों को नियुक्त करने तथा 
मिलने का अधिकार है जिन्हे सम्राह्ू या राजा सीधा नियुक्त नहीं करता 
या नहीं मिलता । कैनेडा तथा अन्य देशों के बीच ऐसी छोटी मोटी 
सन्धियाँ कर सकता है जिन पर सम्राद सीधे हस्ताक्षर नहीं करता ) 


आस्ट्रेलिया 


क्षेत्रल २६,७४,५८१ वर्ग मील | 
जनसंख्या ६६,६७,०००। 
शासन विधान - १६०० ई० मे बना | 


दुनिया के विधान ३ 


( शेष अ्रधिकार' सघ की इकाइयो को मिले हुए हैं )सयुक्त राष्ट्र) 
अमेरिका के ढग पर बना है, किन्ठ थोडा अन्तर है । 

गवर्नर-जनरल को सप्राट्‌ आस्ट्र लिया के मंत्रिमडल के परामश पर 
नियुक्त करता है | 

वेतन १०,००० पौड प्रति वर्ष । 

सरकार का वैधानिक * प्रधान है | सम्पूर्ण शासन-कार्य चलाता है । 

विशेष अवस्था में पालियामेठ के निचले भवन को मग करने का 
उसे अधिकार है और कुछ अन्य अवस्थाओं में धारा-सभा के दोनों 
भवनों की सयुक्त बेठक बुला सकता है । 

कानूनों को पार्लियामेंट के पास अपने सुझावों सहित पुनर्विचार 
के लिये वापिस कर सकता है, अथवा सम्राट की स्वीकृति के लिये उन्हे 
रख सकता है। यह स्वीकृति एक वर्ष के अन्दर मिल जानी चाहिए । 
१६३१ ई० के वेस्टमिस्टर स्टेचूट ( 9800९ ० 93] ), के पास 
हों जाने के पश्चात्‌ से पालियामेंट के अधिकारों पर से यह रोक हट 
गई है| 


है ४ डे 
दक्तिणी अफ्रीका 


क्षेत्रल ४,७२,५४० वर्ग मील। 

जनसख्या ६६,८०,०००॥ 

२०-६-१६०६ का साउथ अफ्रीका एक्ट | 
केपटाउन--पारलियामेंठ के अधिवेशनों का स्थान | 


१--शेष अधिकार (।९९७०प०7/ए 70एश८७:७) उन अधिकारों को कद्दते 

हैं जिनका विधान में यह उल्लेख नही होता कि वे किसके पास रहेंगे । 
२--वैधानिक प्रधान ( 0०ाशाएंणावतं ०४१ ) का तात्पर्य 
यह है फ्रि वह केवल दिखावे भर का प्रधान होता है । वाघ्तव में 
उसके पास कोई मत्ता नहीं होती | वास्तविक अ्धिक्रार मत्रिमडल 
को प्राप्त होते है । 


४ दुनिया के विधान 


प्रोयोरिया--सरकार का स्थान । 

राजा दक्षिण अफ्रीका की सरकार के परामश्श पर गवर्नर-जनरल 
को नियुक्त करता है। 

वेतन १०,००० पौड प्रति वर्ष । 

सरकार का वेधानिक प्रधान है । व्यवस्थापिका सभा के भवनों के 
बीच गति अविरोध हो जाने पर दोनों की सम्मिलित बेठक बुला 
सकता है। 

पार्लियामेट द्वारा पास किये गये किसी भी क्रानून मे सशोधन के 
लिये सुझाव दे सकता है। 

किसी भी क़ानून को सम्राद की स्वीकृति के लिये रख सकता है जो 
एक वर्ष के भीतर दी जानी चाहिये । 


ई है ई 
न्यूज़ीलेण्ड 


क्षेत्रल १,०३,६२३४ वर्गमील | 

जनसख्या * १६,०४,००० । 

१८५२ का एक्ट | 

१६०७ में 'डोमीनियन पद मिला । 

गवनेर-जनरल को राजा न्यूजीलेए्ड सरकार के परामर्श पर नियुक्त 
करता है । 

वेतन ५००० पौरड प्रति वर्ष और २४०० पौण्ड का भत्ता । 

गवर्नर-जनरल के वेतन में, ओर मूल निवासियों के सबध में शासन 
विधान द्वारा निर्देशित ख़्च में, परिवतन करने वाले बिल सम्राट की 
स्वीकृति के लिये रख लिये जाते हैं । 

सरकार का वेधानिक प्रधान है । कैनेडा के समान ही उसके 
अधिकार हैं । 
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हक द्र + 
+ लक + 


कान्स 


क्षेत्रल २:१२,६४६ वर्ग मील । 

जनसंख्या ४,२०,१४,००० | 

१७६१ और १८७०० के बीच में ११ शासन विधान बने ओर बिगठे । 

१८०७५ ई० का शासन विघान।* 

प्रेंसीडेंए्ट 

वेतन 3६,००,००० फ्राक प्रति वर्ष | इसमे भत्ते भी शामिल हैं । 

नेशनल असेम्बली -पूर्ण बहुमत" द्वारा चुनती है-७ वर्ष की अवधि । 

देशद्रोह के अपराध मे केवल निचला भवन सार्वजनिक अभियोग लगा 
सकता है ओर केवल सीनेट ही उसकी सुनवाई करके दश्ट दे सकता है | 

प्रेसीडेश्ट को १०० तोपों की सलामी ठो जाती है--जबकि 
अमेरिकन प्रेसीडेश्ट को केचल २१ तापो की | 

अधिकार - 

फ़ाबून को पेश करने का अधिकार , व्यवस्थगपिका-सभा द्वारा पास 
हुए. बिलों पर थोडी अवधि के लिए वीटो* का अधिकार प्राप्त है । 

कानून लागू करता है। क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, किन्तु 
आम रिहाई क़ानून द्वारा ही सम्भव है । 





३--सन्‌ १६४६ में नया विधान वन चुका है । 

४--पूर्ण बहुमत से तात्पर्य यह है कि आघे से अधिक वोट पक्ष में हों। 

५--वीटो ( ४९४० ) उस विशेषाधिकार को कहते हैँ जिसका उपयोग 
कर राज्य का प्रधान व्यवस्थापिका सभा द्वारा पास किये गये किसी 
भी क्वानून को रोक सकता है | प्र्ण बीयो (/' ५5० पा९ ए८0) 
का तात्पर्य होता है कि वह कानून अस्वीकृत हो गया और लागू 
नहीं हो सकता | थोडी अवधि के लिये वीयो ( ५पड79७780॥9 
ए८€0 ) का तात्पय यह है कि क़ानून लागू होने में देर की जा 
सकती है, पर अन्य शर्ते पूरी होने पर उसे लागू करना होता है | 
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राज्य की सेन्य शक्तियों का प्रबन्ध करता है। राज्य के कार्यों मे 
सभापतित्व करता है। 
बिदेशों के लिए. राजदूत नियुक्त करता है और विदेशी राजदूतों 
मिलता है। 
ससविदो पर पुनर्विचार के लिए प्रेसीडिए्ट कह सकता है। 
सन्धि की बातचीत चलाता है) 
मत्रिमडल* के परामश पर व्यवस्थापिका सभा के निचले भवन 
को भग कर सकता है । 
स्थान रिक्त होने पर नेशनल असेम्बली नया चुनाव करती है। नये 
चुनाव होने तक मत्रिमडल इन अधिकारों का उपयोग करता है । 
प्रैसौडैएट व्यवस्थापिका सभा को संदेश भेज सकता है। वे ट्रिबून 
( मत्नी ) द्वारा पढ़े जाते हैं जो दोनों भवनों में झ-जा सकता है [ 
कानूनों के लिये प्रेसीडेए्ट की स्वीकृति आवश्यक नहीं किन्तु बह 
पुनविचार के लिए कह कर (शायद ही कभी ऐसा किया जाता हो) देरी 
लगा सकता है । 
प्रैसीडेएट एक बार में व्यवस्थापिका समा की बेठक एक मास के 
लिये स्थगित कर सकता है, किन्तु एक वर्ष मदो बार से श्रधिक ऐसा नहीं 
कर सकता | 
अमेरिकन प्रेसीडेए्ट न तो कांग्रेस ( अमेरिकन व्यवस्थापिका सभा ) 
को स्थगित कर सकता है और न भग ही । 
मत्रिमडल का प्रधान नियुक्त करता है। मंत्रिसंडल की बेठकों से 
सभापति" का पद अहण करता है । 
६---विधान में सीनेट के परामर्श का उल्लेख है--मत्रिमडल के परामर्श 
का नहीं | ; 
७--इस सबंध में यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि प्रेसो- 
डेण्ट के हस्तक्षेप से बचने का उपाय वहों के मन्रिमडल से खोज 
ही निकाला | मंत्रिमडल की बैठकों वहों दो प्रकार की होने लगों । 
एक तो नियमित जिनका सभापतित्व प्रेसीडेए्ट स्वय करता था और 
दूसरी अभनियमित जिनका समापतित्व ग्रधान-मत्री करता था । 
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अपने वैधानिक कायो के क्षेत्र म किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं । 

ये अधिकार प्रेसीडेश्ट स्वय काम में नहीं ला सकता | शासन-विधान 
में स्पष्ट निर्देश है कि ग्रेंसीडेश्ट के प्रत्येक कार्य पर एक मत्री के भी हस्ताक्षर 
आवश्यक हैं । ( कान्स्टीट्शनल लॉ, २५ फरवरी, श८७५, धारा ३ )। 

नोट:-- फ्रास के पतन के बाद आत्म-समर्पण की सन्धि पर २३ 
जून, १६४० को हस्ताक्षर हो जाने पर तृतीय प्रजातत्र का अन्त हो गया ! 
नये शासन विधान ने समस्त अधिकार प्रेसीडेश्ट ( मार्शल पता ) को 
सौंप दिये | १९ जून, १६४० को तीन कान्स्टीट्शनल ऐक्ट पास हुए और 
वेंता ने उन पर हस्ताक्षर किये । १६४४ मे फ्रास के फिर स्वतन्न होने पर 
श्रक्ट्वर १६४५ और फिर जून १६४६ में नेशनल ऐसेम्बली के चुनाव 
हुए | इस समय फ्रास का नया विधान बन रहा है | 


ह । २ 
स्विटज़रलेणड 


क्षेत्रल १५,६४४ वर्गमील । 

जनसंख्या ४२,१८,००० | 

२२ कैप्टनों के बीच मित्रता की सन्धि * के फलस्वरूप । 
शेष अधिकार केप्टनों के लिए सुरक्षित । 


इन्हीं अनियमित बेंठकों में सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार त्था 
निर्णय होता था। नियमित बैठके केवल उन्हीं निर्णयों को 
नियमित रूप देती थीं। यही प्रथा ((07ए०॥/(07) १६३७ ई में 
मन्रिपद ग्रहण करने के पण्चात्‌ में सयुक्त प्रात के कांग्रेसी मत्रिमडल 
तथा अन्य मत्रिमडलों ने भी अपना ली जिससे गवर्नर के सम्मुग्व 
मयुक्त निर्णय रखे जा सके | 

८--वह ,अ्रक्टूवर .<४६ में वन चुका । 

६--यह सन्धि १८४८ ई० में हुई। श्य७४ ई० में इसमें सशोधन 
हुआ। उसके पश्चात्‌ भी उसमें अनेक छोटे-मोटे परिवर्तन हुए हैं । 
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दुनिया के विधान हे 


समस्त सर्वोच्च अधिकार सघ के पास | 

फेंडरल काउन्सिल : 

व्यवस्थापिका सभा के दोनो भवन प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात्‌ 
तुरन्त मिलकर चुनते हैं । 

तीन वर्ष की अवधि | 

शासन विधान मे इस बात का कोई निर्देश नहीं कि सघ के मत्रियों 
का चुनाव व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों में से हो, किन्तु यही एक बँधा 
रिवाज हो गया है । 

फेडरल  काउन्सिलस्विटरजरलेश्ड की पार्लियामेश्ट की 
कार्यकारिणी समिति ( -ज९०प्रशए&.. ००७6 ) के समान 
काये करती है । 

विदेशी मामले, कानूनों को लायू करने, सेना पर अधिकार, बजद 
को तैयार करने तथा उपस्थित करने, क़ानून पेश करने इत्यादि के 
अधिकार इसे हैं । 


द् 
जसनी 


क्षेत्रल २,२५,५२८ वर्गमील । 

जनसंख्या ७,६३,७५,००० | 

शासन विधान ११ अगस्त, १६१६ ई०, जनवरी १६३४ के 'रीज़ 
रिफार्म बिल द्वारा सशोधित | 

प्रेसीडेश्ट का समस्त जनता -पूर्ण बहुमत द्वारा चुनाव करती है । 
आयु ३२५ वर्ष से ऊपर । यदि पूर्ण बहुमत प्राप्त नहो तो दूसरो बार मे 
साधारण बहुमत द्वारा । अवधि सात वर्ष । रीख़ यदि दो-तिहाई के बहुमत 
से प्रस्ताव करे तो जनता वोट देकर उसे हटाने का निर्णय कर सकती है । 
यदि जनता हटाने के विपक्ष में राय दे तो राय देने के दिन से सात वर्ष 
की फिर अवधि गिनी जाती है। दुबारा चुनाव मे खडा हो सकता है। 

प्रैसीडेण्ट रीख़स्टाग का सदस्य नहीं होता | 


कुक 
के 
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यदि निचला भवन उसे वापिस भेजने ( 7२९८४/] ) का प्रस्ताव करे 
तो उसे पद से मसूरंब॒ कर दिया जाता है औ्लौर यदि जनता प्रस्ताव के 
समर्थन में राय दे तो वह पद से अलग हो जाता है । 

अधिकार : 

आधारभूत अधिकारों को भी, सेन्‍्य सहायता से शान्ति स्थापित करने 
में मन्सूख कर सकता है जैसे व्यक्तिगत अधिकार, भाषण सबधी स्वतत्रता, 
निवास, सभा, समुदाय बनाने और सम्पत्ति सबधी स्वतत्रता--कितु 
रीख़स्टाग को त॒रत सूचना देनी होती है| 

सेना पर सर्वोच्च नियंत्रण । 

रीज़ के पदाधिकारियों को नियुक्त करने तथा निकालने का अधिकार, 
यदि दूसरे अन्य ढग का विधान मे निर्देश न हो | यह अधिकार दूसरे को 
सॉंप सकता है। 

अतर्राष्ट्रीय विषय में रीज़ का प्रतिनिधित्व करता है | 

चासलर के परामर्श पर रीख़ को भग कर सकता है। प्रेसीडेण्ट 
अ्रधिवेशन को भग करने के सिवाय उसे किसी प्रकार स्थगित नहीं कर 
सकता । ( तुलना कीजिये, इंगलेण्ड, श्रमेरिका, फ्रान्स से )। 

प्रैसीडेए्ट की आज्ञा पर चासलर अथवा सबधित मत्नी के हस्ताक्षर 
आवश्यक हैं | हस्ताक्षर करनेबाला उस कार्य के लिये उत्तरदायी समझता 
जाता है। 

चासलर तथा मन्रिगण प्रेसीडेण्ट चासलर को नियुक्त करता है ओर 
उसकी राय पर मत्रियों को। 





नोट १- इस समय पराजित जर्मनी विजित राज्यों के नियत्रण में है। उसका 
विमाजन कर विजित राज्य उस पर अलग अलग शासन कर रहे 
हें। धीरे-धीरे उसे फिर शासन में स्व्रतन्नता दी जा रही है। अमी 
जर्मनी का भविष्य अधकार में ही है। अभी कुछु नहीं कद्दा जा 
सकता कि नवीन जर्मनी की सीमा तथा शासन-विधान की रुपरेखा 
क्या होगी । 

२--हिटलर के हाथ मे शक्ति झाने पर ( १६३३-१६४४ ) बराबर 

उल्-फेर होते रहे । 


१० दुनिया के विधान 


वीटो केवल उस समय जबकि व्यवस्थापिका समा के दोनों 
भवनों में मतभेद हो ओर केवल इस सीमा तक कि यदि वह चाहे तो, 
रीखस्ट्राट के विरोध के रहते भी रीज़स्टाग द्वारा किसी मसविदे को दो 
तिहाई बहुमत से पास कर देने पर, उसे जनता की राय जानने के लिये 
भेज सकता है। 

क़ानून लागू करना प्रेसीडेश्ट कानूनों को शासन विधान के निर्देश 
के अनुसार 'जर्नल आफ लॉ” मे एक माह के भीतर प्रकाशित करा 
देता है । उसके १४ दिन पश्चात्‌ वे लागू हो जाते हैं । 

प्रैसीडेर्ट के अन्य अधिकारों के लिये चासलर, मत्रिमडल, व्यवस्था 
सबधी अधिकार, निचले तथा ऊपरी भवन शीष॑कों के अतर्गत देखिये | 


$ 6६ ;$ 
ला कोटों तथा सर्वों का राज्य१० 


सीमित ( वेधानिक ) राजतंत्र | 
६५,६२८ वर्गमील | 
राजा | 


$ १० ४ 
रूस 


यूनियन आफ सोवियट सोशलिस्ट रिपब्लिक 


क्षेत्रफल - ८८,१६,७६१ वर्गमील । 
जनसंख्या १६,२६,६५,००० ) 





१०--इस राज्य को 'यूगोस्लाविया' कहते हैं । गत द्वितीय मह्दयुद्ध के 
समय और उसके पश्चात्‌ इसमें अनेक उल5-फेर हुए हैं | राजतत्न 
समाप्त कर यहाँ पर प्रजातत्र स्थापित हो गया है और नया शासन 
विधान भी वेय्यार हो गया जो अत्यत प्रगतिशील है | 


दुनिया के विधान ११ 


रूस का वर्तमान शासन-विधान १६३६ $० में लागू किया गया था। 
यह 'स्तालिन-शासन विधान' ' * के नाम से प्रसिद्द है। 

शासन विधान में सघ के प्रेसीडेंट के नियुक्त किये जाने का कोई 
निर्देश नहीं है | अतण्‌व रूस में कोई नाम मात्र का ( 707 ) प्रधान 
नहीं है । विदेशी राजदूत अपने परिचय तथा ग्विकार-पत्रों को प्रेसीडीयम 
के सभापति के सन्मुख पेश करते है और उत्सवादिक काया का सचालन 
केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति((:७॥॥78] ९०५०९ (2097772८) 
का प्रधान करता है | 

सर्वोच्च शासन सत्ता 'सोवनरकोना” ( काउन्सिल आफ पीपुल्स 
कमीसासे जो अब रूस के मन्नी कहलाते हैं ।) को दी गई है जिसे 
सुप्रीम काउन्सिल चुनती हें। किन्तु / वास्तव में मत्रिमडल ऊम्यूनिस्ट 
पार्थ की केन्द्रीय कार्यकारिणी चुनती है ब्ौर उसका निश्चय सुप्रीम 
काउन्सिल नियमित रूप से मान लेती है। इस 'सोचनरकोना' का 
एक सभापति होता है जिसे प्रधान मत्री समझा जा सकता है। 

पेसीडीयम सुप्रीम काउन्सिल बहुत बढ़ी होने से वास्तविक सत्ता 
का उपयोग नहीं कर सकती | इसके लिये ३७ सदस्यों! * की एक स्थायी 
समिति ( 56६ 70798 (००7776९८ ) सुप्रीम काउन्सिल अपनी 
सम्मिलित बैठक में करती है । यह स्थायी समिति प्रेसीडीयम कहलाती 
हे । 

प्रेसीडीयम जब काउन्सिल का अधिवेशन न हो रहा हो, उस समय 
उसके समस्त अधिकारों का उपयोग करती है। इसके कुछ विशेष 


११--इसमें फरवरी १, १६४४ मे एक महत्वपूर्ण सशोधन किया गया 
जिसके अनुसार सघ की इकाइयों को एक सीमा तक विदेशी 
राज्यो से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने तथा समझौता करने का 
अधिकार दिया गया । साथ ही उन्हे सेना रखने का भी अधिकार 
दिया गया | किन्तु|इस सम्बन्ध मे मूल सिद्धान्त सघ सरकार हो 
निश्चय कर सकेगी । 

१२--यह सख्या १६३६ में थी। उसके पश्चात्‌ जब्र सोवियत्‌ रूस म 
नये देश शामिल हो गये, यह संख्या बढा दी गई । 


१२ दुनिया के विधान 


अधिकार भी हैं, जैसे क्षमा प्रदान, जॉच कमीशन की नियुक्ति, सेना के 
सवोच्च पदाधिकारियों को नियुक्ति तथा अलहदगी, पूर्ण अथवा अपूर्ण 
सन्य-सगठन की आज्ञा, सन्धियों पर अन्तिम सहमति प्रकट करना, कानूनों 
की व्याख्या इत्यादि | यदि सुप्रीम काउन्सिल का अधिवेशन न हो रहा 
हो तो युद्ध की घोषणा कर सकती है | इसे वास्तविक व्यवस्थापिका सभा 
कहा जा सकता है । 


£+ ₹र $ 
अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र 


त्ेत्ररल, ३०,२६,७८६ वर्ग मील । 

जनसंख्या १३,०२,१५,००० | 

सघीय शासन विधान १७८७ ईं० से बना; ई७८६ ई० मे लागू 
हुआ | 

शेष अधिकार संघ की इकाइयों के पास हैं । 

प्रैसीडेए्ट चार वर्ष की अवधि । उसके चुनाव के लिये राजनतिक 
पार्टियों के राष्ट्रीय कन्वैन्सन डेलीगेटों को नामजद करते हैं और इकाइयों 
की व्यवस्थापिका सभाओं की आज्ञा से जनता उनमें से अपने डेलीगेट 
प्रैसीडेणट का चुनाव करने के लिए चुन लेते हैं। ये चुने हुए डेलीगेट 
प्रैसीबेंट का चुनाव करते हैं । 

प्रत्येक इकाई को उतने ही डेलीगेट चुनने का अधिकार है जितने 
कि संघ की व्यवस्थापिका सभा के दोनों मवनो में मिलाकर उसके सदस्य 
हैं| किन्तु एक इकाई की एक ही वोट गिनी जाती है ओर यह वोट उस 
पार्य की ओर दी गई मानौं जाती है जिस ओर उस इकाई के डेलीगेटों 
का बहुमत है। 

प्रैसीडेएट पद के लिये उम्मेदवार की आयु कम से कम ३५ वर्ष ओर 
उसका राज्य के अन्दर निवास कम से कम १४ व का होना चाहिये। 

प्रैसीडेएट और वाइस प्रेसीडैश्ट या तो काँग्रेस के द्वारा सार्वजनिक 
अभियोग लगाकर हटाये जा सकते हैं या देशद्रोह अथवा रिश्वत के जुर्म 
मे दश्डित किये जाकर | है 


दुनिया के विधान १३ 


२,४०,००० डालर और १०,००,००० फ्राक घरेलू ख़र्चा तथा सफर 
ख़्चे--४,८० 3००० डालर। 

* किसी बिल को विना हस्ताक्षर किये या वीटो किये यों ही छोड़ 
सकता है | इस अवस्था में यदि कॉग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो, तो 
दस दिन मे वह बिना प्रेसीडेए्ट के हस्ताक्षर के कानून बन जाता है । 

“किसी मसविदे को मेज पर पडे रहने देकर, यदि ठस दिन के भीतर 
कॉग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो जाय, उसका अत कर सकता है। इसे 
पाकिटठ वीटो? कहते हैं । 

वह सीधे किसी मसविदे को वीटो कर सकता और ऐसा करने के 
कारण बताते हुए उसकी उस भवन को लोटा सकता है जहाँ प्रारम्भ में 
उसे उपस्थित किया गया था। किंतु यदि व्यवस्थापिका सभा के दोनों 
भवन अ्रलग अलग दो-तिहाई के बहुमत से उसे दुबारा पास कर दे तो 
वह वीटो के रहते हुए मी नियमित रूप से क़ानून बन जाता है । 

वह स्थल तथा नाबिक सेना का कमान्डर-इन-चीफ होता है । 

वह सीनेट के दो-तिहाई के बहुमत की सहमति से सन्धि कर 
सकता है । 

राजदूतों कौ नियुक्ति करता है--अन्य दूतो, काउन्सिलों, सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीशों इत्यादि की नियुक्ति मी सीनेट के परामर्श तथा 
सहमति से करता है । 

सीनेट की जब बेठक न हो रहो हों उस समय रिक्क स्थानों की पूतति 
थोड़ी अवधि के लिये 'कमीशन' द्वारा करता है। ये अगली बेठक के 
समाप्त होने तक रह सकते हैं । 

किसी या दोनो भवनों की बैठक बुला सकता है और दोनों में आपस 
में स्थगित होने के समय के प्रश्न॒ पर मतभेद हो जाय तो स्वय स्थगित 
कर सकता है। 

वह मसविदों का सुझाव दे सकता है, राजदूतो तथा श्रन्य दूतों से 
मिलता है । 

प्रेसीडेए्ट के अधिकार किसी भी राजा या प्रवान मन्नी से अधिक हैं । 

ससार में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है । ५,००,००० सरकारी कर्मचारी 
उसके आधीन हैं । 


१ दुनिया के विधान 


संघीय अफसरों को हटाने का अधिकार ग्रेसीडेएट का अधिक 
व्यापक है वजाय नियुक्त करने के । 
वह शासन-विभागों के नियंत्रण के लिये कानूनों के अंतर्गत पूरक 
नियम बना सकता है। 
क्षुमा प्रदान--काग्रेस द्वारा लगाये गये अमियोगों ( [70९४८। 
776765 ) और राज्य के विरुद्ठ अपराधों मे नहीं | 
क़ानून सबंधी अधिकार-- १--वीटो ( ऊपर देखिये ), 
२--काग्रेस को सन्देश, 
३--विशेष अधिवेशन--विशेष मसबिदों 
पर विचाराथ । 
क्षमा प्रदान तथा क़ानूनी अधिकार--वास्तविक उदृश्य अधिकार 
के दुरुपयोग को रोकना था। अब प्रेसीडेंए्ट के ये अधिकार समझे जाते 
हैं-- व्यक्तिगत उपयोग नाटकौय होता है ! 
प्रैसीडेर्ट एक पार्टी का नेता होता है, पर पार्य का उस पर कोई 
नियत्रण नहीं। 
उसे कोई मी हटा नहीं सकता । 
उसे इक्कीस तोंपों की सलामी दी जाती है जबकि फ्रास के प्रेसीडेण्ट 
को एक सौ तोपों की । 


पोल्लिश प्रजातंत्र 


क्षेत्र १,४६,०४२ वर्ग मील । 
जनसंख्या : २,६८,८६, रे६६ । 
प्रजातन्न॒ १५:माच १६२१ ई० और १६३४ ई० का सशोधित 


विधान |# 





# पोलैण्ड के शासन विघान में युद्ध के पश्चात्‌ काफी उलग्फेर 
हुए. हैं और नई शासन व्यवस्था पहले से अधिक प्रगतिशील है। 


दुनिया _के विधान १४ 


प्रेसीडेशट अवधि सात वर्ष । 

नेशनल असेम्बली द्वारा सम्मिलित बेठक में चुनाव। डाइट ३|५ 
के बहुमत से उस पर अमियोग लगा सकती है ! 

कोरम १२ 

ट्रिबूनल ऑफ स्टेट * के द्वारा अभियोग का निश्चय होता है। 

डाइट को भग कर सकता हे, यदि सीनेट की सहमति हो या डाइट 
स्वय ३|५ के बहुमत से इसके पक्ष में अपनी सहमति दे | 

कोरम १॥२ 

प्रधान मन्नी को नियुक्त करता है ओर उसके द्वारा अन्य मत्र्यो को । 

प्रेसीडेएट का क्षुमा प्रदान करने का विशेषाधिकार मत्रियों को दिये 
गये दण्ड पर लागू नहीं होता । 

आम रिहाई करने का अधिकार नहीं है । 


। १३ ; 
ज़ैकोस्लोवाकिया 


क्षेत्रफल : ५४,२४४ वर्ग मील।. ध्ट्र 
जनसख्या १,४७,२६,५२३१३ । ्टा 
( बोहेमिया, मोरेविया, सस्‍्लोवाकिया, सिलीस्ट्रिया का भाग, 
कार्पथिया रूथीनिया का भाग, कार्पथियनस्‌ का दक्षिण भाग ** ) 
प्रजातत्रन--केवल कार्पंथियन रूथीनिया का सबंध जैक प्रजाततन्न से 
संघीय है। उसकी अपनी डाइट तथा सरकार है । सरकार की नियुक्ति 
प्रेसीडिएट करता है किन्तु वह डाइट के प्रति उत्तरदायी होती है। 
नवम्बर १४, १६१५८५। 
१३--ट्रिबूनल ऑफ स्टेट--सर्वोच्च न्यायालय का एक विभाग | 
८ न्यायाधीश डाइट के द्वारा नियुक्त । 
४ न्यायाधीश सीनेट के द्वारा नियुक्त । 
१४--गत महायुद्ध के पश्चात्‌ इसकीं सीमा में भी परिवर्तन हो गया है । 
यह सोवियत रूस से जून, १६४५ ई० की सन्धि के अनुसार हुआ | 


श्र इनिया के विधान 


प्रैसीडेर्: नेशनल असेम्बली-सम्मिलित बैठक में--सात बर्ष के 
लिये चुनती है । 

योग्यता चेम्बर ऑफ डिपुटीस के सदस्य बनने की योग्यता रखता 
है, उम्र २५ वर्ष से अधिक हो । ३/५ बहुमत से चुनाव होता है--एक 
बेठक में, कोरम--पूर्ण बहुमत, नामों को बोलकर उपस्थिति देखी 
जाती है। यदि दो बार के वोटिंग मे उपरोक्त बहुमत न मिले, तो 
तीसरा वोटिंग निर्णायक होता है । उपरोक्त पत्र के लिये दो बार चुना 
जा सकता है, तत्पश्चात्‌ एक अ्रवधि के विराम के बाद चुना जा सकता 
है | प्रथम प्रेसीडेए्ट पर यह बात लागू नहीं की गई। 

प्रेसीडएट व्यवस्थापिका सभा को केवल एक माह के लिये वर्ष में 
केवल एक बार कर सकता है। उसे भग भी कर सकता है किन्तु अतिम 
वर्ष के अधीश में नहीं । 

प्रैसीडेएट किसी भी बिल को एक माह के भीतर पुनर्विचार के 
लिये लोटा सकता है । 

यदि दोनों भवन पूर्ण बहुमत से उपस्थिति बोलकर उसे फिर पास 
कर दे तो वह कानून बन जाता है, अश्रथवा यदि चेम्बर ऑफ डिपुटीस 
उसे उपस्थिति बोलकर ३/५ के बहुमत से पास कर दे तब भी वह क्रानून 
हो जाता है। ( यदि पहिले से अधिक कोरम और बहुमत की आवश्यकता 
होती है, तो केवल दुबारा विश्वास प्रकट करने के लिये । ) 

अधिकार - विदेशी मामलो मे प्रतिनिधित्व करता है, और सन्धि -- 
वाणिज्य--अर्थ सबधी प्रश्नों--सैनिक मामले--सीमा सबधी विषयों पर 
उसके अधिकार हैं | 

राजदूतों को नियुक्त करता है और उनसे मिलता है । 

युद्ध की घोषणा करता है और नेशनल असेम्बली की सहमति से 
शान्ति-सन्धि करता है। 

नेशनल असेम्बली को बुलाता है, स्थगित तथा मग करता है | 

कानूनों को वापिस भेजने का अधिकार उसे है। 
नोट--ह्िंतीय ससारब्यापी महायुद्ध के पश्चात्‌ नया शासन विधान बन 

रह है । 


दुनिया के विधान १७ 


मत्रियों की नियुक्ति करता है, पद से उन्हें अलहदा करता है तथा 
उनकी सख्या निर्धारित करता है। 

उच्च शिक्षा के प्रोफेसरों को नियुक्त करता है और उन्हें ग्रलहदा 
करता है । 

छुठी श्रेणी से ऊपर के अफसर, राज्य अफसर तथा न्यायाधीश की 
नियुक्ति । 

सरकार के सुझाव पर सहायता देता है तथा पेन्शर्नें देता है । 

समस्त सेना का कमानन्‍्डर-इन-चीफ होता है । क्षमा प्रदान करता है | 


१४ : 
आस्ट्रिया 


क्षेत्रफल ३०,७,६६ वर्गमील । 

जनसंख्या ६१,३१,४५० | 

सच्न सरकार 

शेष अधिकार--शासन सबधी तथा क़ानूनी प्रातों के पास हैं । 

प्रैसीडैसट 

नेशनल काउन्सिल तथा फेडरल काडन्सिल की सम्मिलित बेठक 
चुनाव करती है । 

चार वर्ष की अवधि, लगातार केवल एक बार ही ओर चुना जा 
सकता है--उम्मेदवार की उम्र कम से कम ३२४५ वर्ष होनी चाहिये। 
बह नेशनल कौंसिल का मतदाता भी हो * यत राजशाही परिवार 
या शासन करनेवाले परिवारों का व्यक्ति प्रेसीडिएट नहीं चुना जा 
सकता । 

प्रैसीडेश्ट यदि फार्य करने योग्य न रहे तो करतंव्य भार सघ के 
चासलर पर पडता है। 

उसे विदेशी मामले -राजदूत--सघीय अफसरों की नियुक्ति--सैन्य 
अफसर--पेशे सबधी तथा अफसरों की उपाधि के सबंध में अधिकार 
प्राप्त हैं । 


श्प दुनिया के विधान 


क्षमा प्रदान करने--नाजायज संतानों को कानूनन घोषित करने का 
अधिकार है । किन्तु सघ सरकार के कहने पर ही वह ऐसा कर सकता है। 

नोट--वार्साई सन्धि की धारा ८० के अतर्गत जर्मनी इसके लिये 
बाध्य था कि “आस्ट्रिया की स्वतत्नता का पूर्ण रूप, से आदर करे।” 
किंठ वीमर विधान की ६१वीं धारा मे आस्ट्रिया को “जर्मन रीग् के साथ 
मिल जाने पर” रीज़्स्ट्राट में प्रतिनिधित्व देने का निर्देश किया 
गया था | ] 
सुप्रीम कॉंसिल ने इस धारा को अवैधानिक घोषित कर दिया 
ओर जर्मनी की एक राजनीतिक समभौते पर हस्ताक्षर करना पडा जिसमें 
१० अगस्त ६१६ ई० से आगे बीस वर्ष तक के लिये इसी प्रकार की 
धोषणा करनी पड़ी । जर्मन-आस्ट्रिया के मिल जाने का प्रश्न बराबर 
यूरपीय राजनीति में उठता रहा और १६३८ ई० में यह मिलन हों 
ही गया। 

स्वतत्र हो जाने के पश्चात्‌ नया शासन विधान बन रहा है। 


| । १५ ४ 


(स्वीडन 


क्षेत्रल॒ १५ ७२,३४७ वर्गमील | 

जनसख्या ६३,"०,००० | 

शासन विधान १८०६ ई० में बना । 

राजा | है 

पैतृक गद्दी । ईबेंगलिक धर्म मे विश्वास रखनेवाला । राजा तथा 
उत्तराधिकारी राजकुमार के बालिग होने की आयु--१८ वर्ष । 

राजा फौज का कमाण्डर-इन-चीफ होता है। 

क्षमा, दरड में कमी कर सकता है । 

सम्पत्ति वापिस दे सकता है । 

किसी भी अफसर को राजा निक्राल सकता है; पर सबंधित मन्त्री 
विरोध प्रकट कर सकता है। 


दुनियां के विधान १९ 


राजा के पास वीयों का अधिकार है | 
राजा व्यवस्थापिका सभा द्वारा अभियोग लगाये जाने पर भी क्षमा 
कर सकता है, किन्तु पुन नोकरी नहीं दे सकता । 


४ ९६ ६ 
-- सावें 


क्षेत्रफल १,२४,५४६ वर्गमोल | 

जनसंख्या २६,३२७, ००। 

स्वतत्र, स्वाधीन, अविभाज्य, अदेय राज्य । 

सीमित, पेतक राजतंत्र 

यदि उत्तराधिकारी न हो न राजा दूसरे नाम को प्रस्तावित कर 
सकता है, अजात ( प0070 ) उत्तराधिकारी भी राजगद्दी के अधि- 
कारी होते हैं । 

जिन विलों पर राजा स्पष्ट रूप से सहमति प्रदान नहीं करता, वे 
अस्वीकृत समझे जाते हैं | 


६ १७ ६ 
०“ऐस्थोनिया 


क्षेत्रफल १८,३५३ वर्गमील | 
जनसंख्या ११,३४,००० | 


प्रज्ातंत्रा * 
तिथि १४-६-१६२० ई०। 
२-७-१६२० ई० | 








१५--द्वितौय महायुद्ध के प्रारम्भिक भाग में ( १६४० ई०) ही 
ऐस्थोनिया सोवियत रूस का एक भाग वन गया और अब भी 
है | वहों अब सोवियत शासन है। 


हक , ढुनिया के विधान 
$ (८ $ 

ड् भ्े ग्ड 

ड़्लं 


ज्षेत्रहल ६५,२७६ वर्गमील | 

जनसख्या ४,६२,१३ 3००० । 

राजा वैधानिक प्रधान | 

उस पर ब्रिटिश बजट का १/५० प्रतिशत व्यय होता है। 

प्रिव्री काउन्सिल--सख्या लगभग ३५०--केवल राजगह्दी के अव- 
सर या अन्य विशेष उत्सवादिक कार्यों के लिये मिलती है । 

लकास्टर की डची से होने वाली उसकी व्यक्तिगत आय है और 
ऊपर बताये गये व्यय के अतिरिक्त है । 

प्रिंस आफ वेल्स को इसी प्रकार कम्बरलेर्ड से आय मिलती है । 

सरकार का वास्तविक प्रधान मत्रिमडल है जो प्रधान मत्री के अतर्गत 
कार्य करता है । राजा के कानूनी अधिकार विस्तृत हैं, किन्तु ये समस्त 
अधिकार सरकार द्वारा सम्राट के नाम पर उपयोग किये जाते हैं । इस 
प्रकार राजा केवल वेधानिक प्रधान है | 


$ १६ ६ 
स्पेन 


तिथि दिसम्बर ६; १६३२१। ! 

शासन विधान राज्य-प्रशुता के अधिकार से बनाया तथा स्वीकार 
किया गया और बैधानिक कोर्णीज द्वारा मान लिया गया--मजदूरो की 
डेमोक्रेटिक प्रजातत्र | शेष अधिकार राज्य के पास | किठु वे डेलीगेट 
किये जा सकते हैं | अधिकार वितरित किये गये हैं | 

सघीय राज्यो के लिये व्यवस्थापिका समाये हैं ओर प्रातों के हाथ में 
शासन-कार्य । 

प्रैसीडेएट 

६ वर्ष की अवधि । 


दुनिया के विधान २१ 


कम से कम ४० वर्ष की आयु हो । 

सेनिक, पादरी, शासन करनेवाले परिवार नहीं हो सकते | 
अधिकार 

युद्ध को घोषणा कर सफता है । 


$ ९० ६ 
बेल्जियम 


ज्षेत्रल ११,७७४ वर्गमील | 

जनसख्या ७,८३,८६,००० | 

शासन विधान नवम्बर १०, १८३०॥ 

७-२-१८३ १ 

सशोधित अक्टूबर १५, १६२१। 

राजा 

पैतृक, पुत्नी को गद्दी नहीं मिलती । राजकुमार राजा की सम्मति के 
बिना यदि विवाह करता है तो गद्दी पर से अधिकार खो देता है । 

किंतु व्यवस्थापिका सभा के दोनों मवन पुन उसे गद्दी पर बेठा सकते हैं। 

वेबानिक अधिकार . 

राजा ह|उस आफ रिप्रजेन्टेटिव ( निचले भवन ) को भग कर, नये 
चुनाव की घोषणा कर सकता है । 

राजा के स्वरगंवास पर, व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवन बिना बुलाये 
दसवे दिन मिलते हैं, उस समय तक अधिकार मत्रिमडल के पास रहते हैं | 

राजा को दोनों भवनों के सम्मुख शपथ लेनी होती है । 


£ आर ६ 
जापान 


क्षेत्रल॒ १,४८,७५६ वर्गमील । 
जनसख्या ७,२२९,२३,००० | 


श्र -दुनिया के विधान 


शासन विधान सम्राट की १८८६ ई० की राजाज्ञा से लागू हुआ | 

राज्य-प्रसुत्व सम्राट में निहित हैं किंतु डाइट वी सहमति से शासन- 
विधान के अनुसार उसका उपयोग हो सकता है | 

उसके कानून सबधी अधिकार हैं । 

वह कानूनों को स्वीकार करता है ओर उन्हें लागू करने की 
आज्ञा देता है। 

वह डाइट को बुलाता है, उसकी कार्यवाही प्रारम्भ कराता है; उसे 
स्थगित करता है तथा अधिवेशन समाप्त करता है। 

वह हाउस आफ रिप्रजेन्टेटिव (निचले भवन) की भग कर सकता है। 

जनता की सुरक्षा के लिये या किसी खतरे से बचाने के लिये वह 
राजज्ञा प्रचारित कर सकता है, किंतु वे डाइट के सम्मुख उसकी अगली 
बैठक में पेश की जाती हैं ओर यदि डाइट अस्वीकार करे तो राजाशा 
वापिस ले ली जाती हैं। 

वह कानूनों का पालन करवाने के लिये आर्डीनेन्स निकाल सकता है। 

जन शान्ति तथा व्यवस्था के लिये भी । 

जनता कौ भलाई करने के लिये यदि वे क़ानूनों के विरुद्ध न हों । 


०. 


सम्राट शासन के विभिन्न विभागों के संगठन के विषय में निश्चय 
करता है | 

साधारण वथा सेना के आफ़ीसरों की नियुक्ति अलहदगी, तथा 
वेतन । 

वह स्थल तथा जल सेना का कमाण्डर-इन-चौफ होता है और युद्ध 
तथा शान्ति के प्रश्नो का निश्चय करता है। - 

वह युद्ध की घोषणा करता है, सन्धि करता है ओर शान्ति के लिये 


समझौते करता है | + 

वह उपाधि, पद, इत्यादि अन्य आदरसूचक अथवा कुलीनता 
परिचायक चिह् प्रदान करता है । 

उसे ज्ञमा प्रदान करने, ग्राम रिहाई करने तथा दण्ड को कम 
करने या बदलने का अधिकार है । 

किन्तु समस्त कानूनों, राजाशाञओ्रों इत्यादि पर मत्री के हस्ताक्षर 
आवश्यक हैं जो डाइट की प्रथा के अनुसार उत्तरदायी होता है । 


दुनिया के विधान २३ 


नोट'- लिखते समय, जापान की डाइट नये शासन विधान ऊे 
मसविदे' ६ पर विचार कर रही है जो जनरल मेक़ार्थर की देखभाल में 
तेयार हुआ है । 


$ र२२ ९१ 


6 ढ 
डेनमाके ४ 
ज्षेत्रल १६,५७६ वर्ग मील | 
जनसख्या रेप्ड्वे५,००० । 
शासन विधान ५४-६-१६१५ | 
२०-६-१६२० । 
सीमित राजतत्र। 
राजा | 
पैतृक । राजा के वयस्क होने की आयु अठारह वर्ष | रीग़स्टाग तय 
करती है| वाषिक खर्चा के सबध में व्यवस्थापिका सभा निश्चय करती 
है-- जब बह डेनमार्क से वाहर रहता दे तो उसे कुछ नहीं दिया जाता | 
शासन सबधी अधिकार राजा के पास | ( न्याय सबधी न्यायालयों 
के पास ) । 
राजा का शरीर पवित्र माना जाता है ।१* 
बह मत्रियों की नियुक्ति करता है ओर उन्हे अलहदा कर सकता है | 
राजा युद्ध, शान्ति या सहायक सन्धि नहीं कर सकता, और न 
रीखस्टाग की बिना सहमति के भूमि ही दे सकता है, न समभौते द्वारा 
कोई उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकता है। 





१४६- विधान में शासन को प्रजातन्नीय तथा उत्तरदायी बनाने के लिये 
अनेक परिवतंन हुए हैं ओर हो रहे हैं। शासन विधान को उदार 
बनाया जा रहा है। किंतु उसकी अन्तिम रूप रेखा अभी स्पष्ट नहीं है| 

१७-- इसका तात्यय यह है कि उसे दसण्डित, नहीं किया जा सकता और 
उसके शरीर को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने वाले को कठोर 
दण्ड दिया जाता है | 


हु 


बट दुनिया के विधान 


राजा अधिवेशन बुलाता है ओर अधिक से अधिक दो माह के लिये 
उसे स्थगित कर सकता है। 

राजा बिलों को रीखस्टाग के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित कर ' 
सकता है। 

क्षमा प्रदान तथा आम रिहाई करने का अधिकार उसे प्राप्त है। 

राजा कानून के अनुसार सुद्रा बना सकता है। 


मेक्सिको 


क्षेत्रल ७,६३,६४४ वर्ग मील | 

जनसंख्या २,३६,५६,००० | 

नया शासन विधान--प्रजातत्नीय--सघीय प्रेसीडेएट । 

२१ जनवरी १६१७। 

पादरियों को सुविधा देने तथा विदेशियों द्वारा शोषण के विरुद्ध 
नियम हैं| , 

सर्वोच्च सत्ता प्रेसीडिण्ट मे निहित है,प्रेसीडेएट का सीधा चुनाव होताहै । 

योग्यता मैक्सिकों का नागरिक हो--उत्पत्ति से या उसके माता-पिता 
मैक्सिको निवासी हों -आयु ३१५ वर्ष से अधिक हो। प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से किसी दगे अथवा सरकार को सेनिक शक्ति द्वारा पलटने 
के षड़यत्र में भाग न लिया हों । 

अवधि प्रथम दिसम्बर से चार वर्ष | 

कभी दुबारा नहीं चुना जा सकता । 

अल्प-कालीन रिक्त स्थान की पूर्ति करनेवाला--अ्रगले अवसर पर 
प्रैसीडेएट नहों छुना जा सकता। अल्प-फालीन रिक्त स्थान कौ पूर्ति 
कांग्रेस करती है। यदि उसकी बेठक हो रही है, तो उसके सदस्य मत 
देकर चुनाव करते हैं । यदि बेठक न हो रही हो तो स्थायी समिति 
(?77747676 (०07966) चुनती है और नियमित चुनाव वे लिये 

ग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाती है। 


शी 


हे दुनिया के विधान रण 


कक । 


अंल्यकालीन स्क्तिता--यदि अवधि ऊ्े प्रथम दो वर्ष के भीतर 
हो तो अल्पकालीन ग्रेसीडेश्ट फिर कभी प्रेसीडैश्ट नहीं बन 
सकता | 

प्रेसीडेशट बिना कांग्रेस की सहमति के त्याग-पत्र नहीं ढे सकता 
और यह सहमति केबल गम्भीर कारणों के उपस्थित रहने पर ही दी 
जानी चाहिए। 

अधिकार 

विचारार्थ मसविदा उपस्थित कर सक्षता है ! 

वीटो के उसे उतने ही सीमित अ्रधिकार प्राप्त हैं जेसे कि अमेरिकन 
प्रेसीडेश्ट को । 

अधिकार और कतेव्य 

कानूनो को लागू करता है । 

सेक्रेटरियों को नियुक्त करता ओर अलहदा करता है | इसी प्रकार 
के अधिकार एजेण्टों, जनरलों और गवनरों के सबंध मे प्राप्त हैं। 

सीनेट की स्वीकृति से समस्त मत्रियों, राजदूतों तथा काडन्सिल- 
जनरल को मियुक्त करता तथा अलहदा करता है । 

यही अधिकार सेना के कर्मलों ओर कोष के ऊँचे अफसरों के 
सवध से प्राप्त हैं । 

श्रन्य अफसरो की नियुक्ति । 

जल तथा स्थल सेना का प्रधान ) 

नेशनल गार्ड का समुचित प्रबन्ध | ( देखिये घारा ७६, उप- 
घारा ४ ) | 

कॉंग्रेस के प्रस्ताव पर युद्ध की घोषणा | 

योग्यता-पत्रों को प्रदान करता है। 

कूटनीनि सबंधा पत्र व्यवहार तथा सन्धि करता है । 

कॉग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाता है। 

न्याय विभाग को कार्य करने में आवश्यक सहायता प्रदान 
करता है । 

सामुद्रिक व्यापार पर तथा अन्य लगनेवाली चुगियों के भवन 
खोलता है। 


२६ दुनिया के विधान 


दे उभा प्रदान करता ह । आविष्कार तथा खोज सबधी सुविधाओं के 
लिये एकाघिकार देता है। 
शासन-विधान द्वारा निर्देशित कर्तव्यों का पालन करता है । 


* २४ १ 
इटली 


क्षेत्रल १,१२,००० वर्ग मील | 

जनसंख्या * ४,४५,३७,००० | 

राजा नाम मात्र का प्रधान | 

मुसोलिनी वास्तव मे प्रधान था। 

नोटः--युद्ध मे पराजय के पश्चात्‌ इटली में अनेक परिवर्तन हुए । 
इटली जनता के मत जानने के पश्चात्‌ प्रजातत्र घोषित कर दिया गया। 
राजा देश से चला गया। नया शासन विधान बनाने के लिए विधान 
निर्मात्री परिषद का चुनाव हो चुका है। 


$ छ 8३ 
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कबानबट व कन्द्राय सरकार 
है. पल 
आयरलेणएड 


प्रवन्धक-विभाग 


धारा ५१--इसे एक्जीक्यूटिव कमैंटी कहते हँ--सख्या पाँच से , 
सात तक-प्रैसीडैण्ट के द्वारा नियुक्ति, डेल की नामजदगी पर । अन्य 
मत्री प्रधान मत्नी और राजस्व मन्नी के परामर्श पर नियुक्त किये जाते 
हैं । ( केनेडा के ढग पर व्यवस्था ) । 

प्रेसीडेश्ट वाइस प्रेसीडेएट का निर्वाचन करता है। डेल आयरन 
के सुझाव पर अतिरिक्त मन्नी नियुक्त किये जा सकते हैं, किन्तु वह 
विमागो के प्रधान मात्र होते हें | वे व्यक्तिगत रूप से डेल आयरन के 
प्रति उत्तरदायी होते हैं--यह प्रथा १६२७ ई० से लगमग उठा ही दी 
गई है। 

प्रेसीडेएट जनता द्वारा चुना जाता है । 

अर्थ सबधी बिल वह हैं जिन्हे डेल आयरन का समापति ऐसा 
घोषित करे। कित॒ व्यवस्थाधिका सभा का कोई भी भवन यह मॉग कर 
सकता है कि इस प्रश्न का निर्णय सुविधाओं की कमेटी (०0०77 07((2९ 
0 977728/6868 ) करे । 

सभी डेल आयरन के सदस्य होने चाहिये | 

वह सीनद आयरन ( उच्च भवन ) में उपस्थित'हो सकते हैं तथा 
भाषण दे सकते हैं। 


ल्‍रा 
4! 


दुनिया के विधान 


केनेडा 


मन्नी, यदि पहिले ही व्यवस्थापिका सभा का सदस्व न हो तो तीन 
माह के भीतर अवश्य सदस्य चुन लिया जाना चाहिए. । यह एक वैधा- 
निक प्रथा ( (०07एथ7१०४०7 ) है। 

शेष बातें इद्धलेण्ड के समान | 


विरोधी दल के नेता को वही वेतन दिया जाता है जो प्रधान मन्नी 
को--५००० पौंण्ड वाषिक | 


55 3: 
आस्ट्रेलिया । 


वेतन १९,००० पौर्ड जो सात मन्रियों को दिया जाता है । 

लेबर पार्टी जब मत्रिमंडल बनाती है तो मत्रियों के नामो का सुझाव 
पार्टी कोकस ** करती है | 

केबीनेट सम्पूर्ण शासन कार्य चलाती है और पालियामेंठ के प्रति 
उत्तरदायी है। मत्रिमडल के सदस्य व्यवस्थापिका सभा के सदस्य अवश्य 
होने चाहिए । 

यदि पहिले से ही वह सदस्य न हों तो ( यह नियस है ) उन्हें तीन 
माह के भीतर अवश्य सदस्य चुन लिया जाना चाहिए । 





१८, कोकस ( ८४ए८०७ ) व्यवस्थापिका सभा के पार्णी सदस्यों की 
बैठकों को कहते हैं जो अनेकों शासन-सबंधी विषयों पर पहिले से विचार 
करने के लिये होती है | पार्ट के सभो सदस्य उसमें समान रूप से माग 
ले सकते हैं | इसमें किये गये साधारणतया पार्टी के व्यवस्थापिका सभा 
के सभी सदस्यों को मानने होते हैं। 


दुनिया के विधान २५ 
४ 


क्रान्स 


मन्रियों का वेतन ६९,००० फ्रॉक है । सरकारी भवन इसके साथ 
अलग से मिलता है । यदि प्रधान मन्नी स्वयं न्याय विभाग नहीं 
सम्हालता तो न्याय भन्नी का पद उसके बाद आता है | 

मत्री तथा उनके सेक्रेटरी साधारणतया चेम्बर के सदस्य 
होते हैं । 

मन्नी सम्मिलित रूप से उत्तरदायी है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी 
है | सावारण अपराधों के लिये साधारण न्यायालयों द्वारा दण्डित 
किये जा सकते हैं किंतु राजठोोह के बिषयों में व्यवस्थापिका सभा उन 
पर अभियोग लगाकर उन्हे दण्टित कर सकती है। 

क्ैबीनेट के मत्रियों के हस्ताक्षर प्रत्येक मामले मे आवश्यक 
हं। नये मत्रियों की नियुक्ति-पत्र पर प्रधान मन्नी हस्ताह्ुर करता 
हे। 

मत्रियों की काउन्सिल की बैठक मे ग्रेसीडेएट समापृतित्व करता है 
किन्तु केबद्रीनेट बेठक में नहीं करता । कार्यवाही का विवरण प्रकाशित 
होने के लिये समाचार पत्रों को दे दिया जाता है किंठ महत्वपूर्ण विषयो 
पर उसमे कुछ नहीं कहा जाता । 

प्रधान मन्नी को सदस्यों के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के लिये 
सहमति लेने मे कमी कभी कई सप्ताह लग जाते हैं । कोई भी मत्री 
त्याग-पत्र देने की धमक्री देकर अन्य मत्रियों की स्थिति को भी ऱतरे 
में डाल सकता है। 


मत्रिमडल का प्राय पुनसंगठन होता रहता है; नये मन्रिमडल क्रम 
बनते हैं | प्राय वही प्रधान मत्री फिर पद सम्हाल लेता है | 


इगलैण्ड में केबीनेट की स्थिति देश की विचार-वारा पर निर्मर है, 
फ्रॉस मे पालियामेट की इच्छा पर | 


३५ दुनिया के विधान 


+ ४ ६; 
दक्षिणी अफ्रीका 
कैबीनेट 


गवर्नर-जनरल चुनता तथा बुलावा देता है | सख्या दस से अधिक 
न हो | केबीनेट पार्लियामेट के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी की 
इच्छा पर उसकी अवधि निर्भर है । दक्षिणी अफ्रीका मे केबीनेट को 
एक्जीक्यूटिव काउन्सिल कहते हैं । 


; ६ ; 
जमेनी 


केबीनेट रौखस्टाग के प्रति उत्तरदायी होती है । 
प्रेसीडेएट के अधिकार १६३० ई० के पश्चात्‌ बहुत विस्तृत हो 
गये हैं। जर्मन शासन विधान ने प्रेसीडेर्ट को कानून बनाने मे सहयोग 
' देने का अधिकार दे दिया है। उसे यह अधिकार है कि रीखस्टाग की 
कार्यवाही का विवरण उसे दिया जाय | वह कार्यवाही के समय अध्यक्त 
पद ग्रहण कर सकता है, वह केबीनेट के सम्ठन के बारे में दलों की 
माँगे मानना अस्वीकृत कर सकता है। 
पार्लियामेट की शक्ति प्रेसीडेण्ट की बढती हुईं शक्ति से कम होती 
जा रही है। प्रेसीडेर्ट पार्लियामेण्ट को मग कर सकता है । 
१६१६-१६२४ के काल में ४८वीं धारा के अतर्गत १३० 
धेमर्जेसी डिक्री) ( ॥77९72०70ए 26८7४८४ ) जारी की गई। 
कानून बनाने के सम्बन्ध मे पहल (| 8778) का अधिकार है । 
(अर ) रीख़ सरकार रीखस्टाय को सम्मति पर बिल उपस्थित कर 


सकती है । 
(ब ) बिना सहमति के भी ऐसा किया जा सकता है। किंतु 
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वास्तविक अवस्था पर प्रकाश डालने के लिये एक वक्तव्य निकालना 
आवश्यक है | 

( स ) रीौग्व॒ स्ट्राट के जोर देने पर, अपनी सहमति के विरुद्ध भी ! 
किन्तु एक वक्तव्य में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहिए। 

चासलर तथा सज्रियों को उपस्थित होने तथा भाषण देने का 
अधिफार है | उन्हे उपस्थित होने के लिए आज्ञा दी जा सकवी है । 

४८ वी धारा के अतर्गत लगभग समस्त कानूनी अधिकार प्रेसीडेश्ट 
को हस्तातरित कर दिये गये हैं । 

कमेंटियाँ जनता के सामने खुली बेठके करती हैं । 

विदेशी मामलो की कमेटी गुत्त बेठकों में काम करती है। किंतु 
उसका दो तिहाई बहुमत खुली बैठकों की मॉग कर सकता है । 


५ 9 $ 
स्विटज़रलेएड 


फैडरल काउन्सिल 


सात सदस्य, अवधि-तीन वर्ष । व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनों 
द्वारा चुनाव होता है। 

( निर्वाचन इस प्रकार होता है कि किसी भी केण्टन के एक से ' 
अधिक सदस्य न हों ) 

सघ का प्रेसीडेट फेडरल काठीसल का अध्यक्ष पद ग्रहण करता है। 

प्रैसीडेएग्ट तथा वाइस प्रेसीड्ए्ट का चुनाव फेटरल असेम्बली हारा. ८2.6 
१ वर्ष के लिये होता है।। वह फेंडरल काउन्सिल ( मनिमडल ) के है 
सदस्य होने चाहिए | कोई सदस्य उक्त पदों पर लगातार दो वर्ष कार्य 
नहीं कर सकता । 

कोरम ' ४ 

जब मत्रियों का चुनाव हो जाता है तो वह व्यवस्थापिका सभा को 
सदस्यता से त्याग-पत्र दे देते हैं । रिक्त स्थानों के लिये नये चुनाव होते हैं | 
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प्रैसोडेएट को एक प्रारम्भिक मत और दूसरा कारिंटिंग वोट देने का 
अधिकार होता है । 

चासलर फेडरल काीसल का सदस्य नहीं होता । 

वह मुख्य सेक्रेटरी होता है--जर्मन चासलर यह नहीं होता । 

प्रत्येक फेडरल काउीसल का सदस्य एक शासन-विभाग का प्रधान 

, होता है--राजस्व, शिक्षा, न्याय, पुलिस, ग्रह विभाग, सैन्य विभाग, 

डाक विभाग, राजनेतिक विभाग, प्रकाशन । 

कानून बनाने के लिये मसविदे तेयार करती है और व्यवस्थापिका 
सभा से कानून बनाने की प्राथना करती है। । 

फेडरल काउन्सिल किसी एक पार्टी से नहीं बनाई जाती । उसके 
सदस्य विचार-विनिमय के समय व्यवस्थापिका सभा में भी विरोधी 
विचार प्रकट कर सकते हैं । 

व्यवस्थापिका सभा मे उसका काफी प्रमाव है किन्तु उनका मत 
नहीं होता । ह 

फैडरल काउन्सिल प्रेसीडेएट, चासलर, फैडरल कोर्ट के न्याया- 
धीशों, कमाएडर-इन-चीफ को छोडकर शेष सभी अफसरों कौ नियुक्ति 
करती है। 


$ ८ ४ 
- अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र 


फैबीनेट 


कैबीनेट इड्धलेण्ड इत्यादि के समान शासन कार्य नहीं चलातो । 
प्रैसीडेश्ट के अतर्गत दस शासन विभागों के प्रधानों की समिति है। 
उसका यह कर्तव्य नहीं कि उनसे परासश करे, किन्तु ऐसा ही चलन हो 
गया है। प्रेसीडेएट सीनेट की स्वीकृति से उन्हें नियुक्त करवा है, किन्तु 
वे सीनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं होते । न कांग्रेस मे उनका कोई स्थान 
ही होता है । योग्यता का कोई प्रश्न नहीं। प्रैसीडेर्ट जब चाहे उन्हें 
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श्रलग कर सक्कता है। केवल पार्य के हितों का व्यान रक््खा जाता है। 
अगनी-जनरल तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कानून के विशेष ( बक्ील ) 
होते हैं। नये केबीनेट सदस्यों की प्राय कोई पहिले से प्रसिद्धि नहीं 
होती। वह उत्तरदायी मन्नी न होकर उसके व्यक्तिगत परामर्शंदाता के 
समान होते हैं । 

विभिन्न शासन विमार्गों के प्रवान होते हैं | 


+ ६ ४ 
सोवियत्‌ रूस 


केंद्रीय शासन समिति (&गा व 756९ए।ए९ (:0ाधा(९९)-- 
इसमें २०० सदस्य होते हैं जो आल रशियन काग्रेस द्वारा चुने जाने हैं । 
यह पाश्चात्य पालियामेण्ट के समान कार्य करती है। यह काम्रेस के प्रति 
उत्तरदायी होती है और काग्रेस की बेठकों के अवकाश काल में यही 
कानून तबधी, शासन सबधी तथा नियत्रण करनेवाली सर्वोच्च सत्ता होती 
है । सदस्यों की “प्रेंसीडेश्ट अथवा अध्यक्ष की सहमति के बिना” कैंद 
नहीं किया जा सकता | उपस्थिति अनिवार्य है। सदस्य किसी सोवियत में 
जा मकते हैं ओर सूचना मॉग सकते हैं । 
अधिकार --समस्त सरकार के अ्गों का निर्देशन, श्रमिकों तथा 
ऊषकों की सरकारों का नियन्नण | यह समस्त कानून संबंधी तथा शासन 
काया का एकीकरण करती है ओर उनमे सामजस्य स्थापित करनी है | 
आल रशियन कांग्रेस की आनाओं (6९८7९९८७) तथा सरकार के केंद्रीय 
अगों की आ्रानाओ का निरीक्षण करती है ओर कमीसारो ' $ (८०7)या]ा- 
8५ ध €5) की या विभागों की आजाओं पर अपनी अनुमति देती है | 
यह कांग्रेस का अधिवेशन बुलाती है | कारये का विवरण, अपनी नीति 
के सबंध में वक्तव्य देती हुई, देती है। विभिन्न विभागों तथा शासन के 
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१६--इनका स्थान सोवियत में मत्रियों के समान है। 
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विभिन्न भागों मे नियुक्तियों करती है। ओर भी अधिकार हैं,किन्तु उनका 
आल रशियन काग्रेंस के साथ सम्मिलित रूप में उपयोग होता है। 

केंद्रीय शासन समिति कानूनों, रिपोर्यों को देखती है। न्याय तथा 
शासन के कार्यो में भाग लेती है। प्रत्येक सदस्य को सरकार के किसी न 
किसी केंद्रीय अथवा स्थानीय काम में भाग लेना होता है | इसकी बेंठके 
इस प्रकार से इन विभिन्न विभागों के लगातार पुनर्मिलन के रूप में होती 
हैं और इसके सदस्य वे होते हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों मे केंद्रीय शासन 
समिति के सरकारी प्रतिनिधि होते हैं ) 

काउन्सिल ऑफ पीपुल्स कमौसार आल रशियन सैंट्रल ऐक्जू- 
क्यूटिव कमेटी” को नियुक्त करती है | यह समस्त आजाओं तथा हिंदायतों 
को प्रचारित करती है ओर केंद्रीय शासन समिति को इसको सूचना देती 
है । केंद्रीय शासन समिति इन्हें मसूख कर सकती है या रद्द कर सकती 
है। किंतु यदि अत्यत आवश्यक हो तो कमीसारों द्वारा उन्हें लायू किया 
जा सकता है |, विदेशी मामलों, युद्ध, जलसेना, णह, न्याय, श्रम, सामा- 
जिफ भलाई, शिक्षा, डाक तथा ताए, राष्ट्रों, राजस्व, यातायात, कृषि, 
विदेशी वाणिज्य, भोजन ( राज्य नियत्रण ), सर्वोच्च आर्थिक काउन्सिल 
और स्वास्थ्य विभागों का भार इसके सदस्य सम्हालते हैं । 

प्रत्येक सदस्य के साथ एक बोड होता है | बोर्ड के सदस्यों के नाम 
केंद्रीय शासन समिति द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। कमीसार को मामले 
तय करने के अधिकार होते हैं।। किन्तु बोडे यदि असहमत हो, तो किसी 
भी सदस्य द्वारा कोई भी विषय प्रेसीडियस अ्रथवा केंद्रीय शासन समिति 
के सम्मुख उपस्थित किया जाता है, क्रितु इससे किसी आजा का लागू 
होना ठलता नहीं । 


$ २१० ४+ 
आस्ट्रिया 


शासन विभाग 


इसमे पीपुल्स कमिश्नर होते हैं- एक प्रेशीडेण्ट, सद्नीय मंत्री, 
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सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्रातीथ सरकार के सदस्य--यह जनता क सद्दीय 
तथा प्रातीय प्रतिनिधि चुनते हैं । 

सट्डीय चासलर समस्त निर्णयों को सरफारी रूप में लागू करने के 
लिये उत्तरदायी है।यह फेडरल असेम्पली के निएय पर हस्ताक्षर 
करता है। फेटरल कोसिल का समापतित्व चासलर फरता है। फेडरल 
कोधिल चासलर, वाइस-चासलर, ओर सल्बीय मत्रियों से मिलकर बनती 
है | ये सबके सब नेशनल कोसिल द्वारा प्रिंसिपल कमेटी के प्रस्ताव पर 
उसी के सदस्यों में से चुने जाते हैं । यदि नेशनल काोमिल की बंठक ने 
हो रही हो तो अध्यायी रूप से प्रिंसिपल ऊमेटी स्वय चुनाव कर लेती है। 

नेशनल कौसिल का अविश्वास का प्रस्ताव मत्रियों या क्रिसी भी 
मन्नी को अलहृदा कर देता है | 

बजट फेडरल कोंसिल द्वारा नेशनल कोसिल के सम्मुख उपस्थित 
किया जाता है | 

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सरकारी पार्लियामेण्टरी सहायक होते हें और 
मत्रियों के आधीन होते हैं । 


+ ११ $ 
जेकोस्लोकिया 


प्रत्येक कानून स्पष्टटया यह बतायेगा कि उस कानून की बनाने के 
लिये कौन सा सरकारी सदस्य उत्तरदायी है | 

मत्रियों को व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनों में उपस्थित होने तथा 
भाषण देने का अधिकार तथा बुलाये जाने पर ऐसा करने का कर्न॑व्य है | 

बेठकों के अवकाश काल मे ओर व्यवस्थापिका सभा के भग होने 
पर नये चुनाव के पहिले तक - २४ सदस्यों की एक कमेटी ( जिसके १६ 
सदस्य चेम्बर आफ डिपुटीस द्वारा तथा ८ सठस्य सीनेट द्वारा चुने जाते 
हैं ) एक वर्ष की अवधि के लिये बनाई जाती है | इन अवसरों पर यह 
आवश्यक कायो का निरीक्षण करती है | इनमें कानून बनाना, सरकारी 
तथा शासन सत्ताओ पर नियत्रण भी सम्मिलित है। चुनाव होने के 
पश्चात्‌ तुरत बना दी जाती है। 
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आनुपातिक प्रतिनिधित्व (27090700760 २९०४९६९॥ (४पि0ा) 
कमेटी में चेम्बर ऑफ डिपुटौस के चेयरमैन तथा डिपुटी वाइस-चेयरमैन 
सीनेट के वाइस-चेयरमैन भी सम्मिलित होते हैं। यह समस्त वेघानिक 
मामलों में भाग लेती है। कितु पेसीडेए्ट अथवा डिपुदी प्रेसीडेण्ट का 
चुनाव नही करती ओर न वेधानिक कानूनों मे सशोधन कर सकती है। न 
वह शासन विभाग की शक्तियों को परिवर्तित कर सकती है | वह राजस्व- 
सम्बंधी या सेनिक भार को भी नहीं बढा सकती । न वह सम्मति दे सकते 
है ओर न युद्ध की ही घोषणा कर सकती है। धारा ५४। 


स्वीडन 


शासन विभाग 


फीसिल ऑफ स्टेट--राजा के सम्बन्धी सदस्य नहीं हो सकते । 
इसमे विभागों के अध्यक्षु दस की सख्या तक होते हैं | इसके अतिरिक्त 
तीन अम्य सदस्य होते हैं जिनमे से दो ने पहिले पद गहण किया हो । 
कार्यवाही का विवरण रक्‍्खा जाता है। 

विदेशी मामलों में विशेषतया विवरण रक्‍खा जाता है। जिन 
समभौतों की अत्यंत्‌ आवश्यकता हो वह रीखस्टाग की अ्रनुमति के बिना 
भी किये जाते हैं किठ उनको तत्पश्चात्‌ रीखस्टाग के सम्मुख पेश किया 
जाना चाहिए। 

यदि राजा का निर्णय विरुद्ध हो तो केबीनेट विरोध कर सकते 
हैँ, नहीं तो उन निणयों के लिये मत्रियों को उत्तरदायी समकका 
गया है। ह 

कोई आवश्यक नहीं कि वे किसी भी भवन के सदस्य हों । 

यदि किसी मन्नी का परामर्श राजा द्वारा कौसिल श्रॉफ स्टेढ के 
सुर्योव पर भी ठुकरा दिया जावे तो वह त्यागपत्र दे देता है | उसे तब 
तक वेतन मिलता रहता है जब तक कि रीखस्टाग निर्णय न करे | 
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४ १३ ६ 
नावें 
शासन विभाग 


मंत्री की आयु कम से क्रम ३० बर्ष है। सख्या सात। इसे 
कोंसिल ग्रॉक स्टेट कहते है । मन्नी जो स्टोर्थिंग के सदस्य न हो 
कौसिल ऑफ स्टेट भें लिये जा सकते हैं। कॉसिल ऑफ स्टेट का 
प्रथम सदस्य दो मत दे सकता है। कोरम सख्या का आधा होता है । 
राज्य-धर्म का अनुयायी होना आवश्यक है, नहीं तो सदस्यता के 
अयोग्य समझा जायगा | कार्यवाही का विवरण रक्‍्खा जाता है। 

विवरण मे विरोध का निठेश होना आवश्यक है जिससे कोई मत्री 
राजा के साथ मिलकर पडयत्र करने के अमियोग से बच सके | 

इस प्रकार मन्नीगण स्वटोर्थिग मे उपस्थित नहीं हो सकते। वह 
लेगथिंग के खुले अधिवेशन में उपस्थित हो सकता है और वे स्टोथिग 
के शुप्त अधिवेशन में भी आजा मिलने पर उपस्थित हो सकते हैं । 


4.१७... 5 
ऐस्थोनिया 
शासन विभाग 
मत्रिमण्डल का चुनाव होता है | 
£ पं $ 
स्पेन 


स्थायी समिति ( रिहा धाशा। ००776९८ ) जिसके २१ 
सठस्य होते हैं, ओर वे पार्टियों द्वारा अनुपात से चुने जाते हैं। बह 


श् दुनिया के विधान 


वेधानिक अधिकारों और डिपुट्यो के क्द तथा अभियोग न लगाने के 
सबंध म जो गारटी है, उसे मसूख कर सकती है। 


हू 


ई ६ ४६ हे 


बेल्जियम 


) 


मत्रियों को अधिक से अधिक पदच्युत किया जा सकता है। 
कानून से सेना की संख्या नियत है। यह कानून हर वर्ष अगले 
एक वष की अवधि के लिये लागू कर दिया जाता है। 
मत्री यदि व्यवस्थापिका सभा के सदस्य हों तो विचार-विनिमय 
के सबंध में मत दे सकते हैं | कितु उनकी उपस्थिति व्यवस्थापिका सभा 
में आवश्यक है ओर उन्हें अपने विचार का प्रकाशन वहाँ भाषण द्वारा 
करने का अधिकार है। ; 
$ १७ 
इँगलेण्ड 
केबीनेट 
इसमें मत्नी सम्मिलित होते हैं--किंतठु सभी मन्नी केबीनेट में 
नहीं बेठते | ॥] 
प्रधान भनत्री के त्यागपत्न देने पर राजा अन्य नेता को बुलाता है 
यद्यपि यह आश्यक नहीं कि वह किसी पार्टी का माना हुआ नेता हो 
( उठाहरणार्थ श्य६४ई० में लार्डरोजबरी , १६२२ ई० बोनर ला ) 
बह प्रधान मत्रित्व इस शत्ते पर ग्रहण कर सकता है जब पारी द्वारा नेता 
चुन लिया जावे । उपरोक्त अवसरों पर ऐसा ही हुआ । 
कैबीनेट को आडेर-इन-कॉसिल जारी करने का अधिकार है | ये 


क्रितनी ही तरह के होते हैं। इनमें से कुछ पालियामेंट के सामने रक्खे 
जाते हैं और कुछ नहीं रक्खे जाते। कभी कभी ४० दिनों तक पालिया- 
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मेठ के सम्मुस रक्खे रहते हैँ। कहीं कहीं इस बात की आवश्यकता होती 
है कि व्यवस्थापिका सभा के दोनो भवनों द्वारा वे स्वीकृत कर लिये 
जायें। कुछ के लिये साधारण कानूनों के बनाने की आवश्यकता होती है । 

फौज तथा जल सेना के अनुमान कोष विभाग के पास न भेजे जाकर 
चांसलर ऑफ एकक्‍्सचेकर के पास जाते हैं | 

मत्रियों का सम्मिलित उत्तरदायित्व होता है । 

वेतन २००० पौणड वाषिक से १०००० पौण्ड तक है । ५वान मनी 
को ५००० पौण्ड१९ वाषिक वेतन मिलता है | प्रत्येक लाट' चासलर 
रिटायर्ड होने पर जीवन भर के लिए. ५००० पौंड वाषिक पेन्शन 
पाता है। 

प्रत्येक मत्री को या तो व्यवस्थापिका सभा के किसी भवन का या 
तो पहले ही से सदस्य होना चाहिये या बाद में बन जाना चाहिये। किन्त॒- 
पॉच सेक्रेटरी आक स्टेट से अधिक किसी एक भवन के सदस्य न हों 
ओर न दूसरे भवन से पॉच से अ्रधिक अडसर-सेक्रेययी लिये जा 
सकते हैं | 

प्रधान मन्त्री सम्राद के नाम से कामन्‍्स सभा को भग कर सकता है 
आर ठीक काम न करने पर व्यक्तिगत रूप से मत्रियों को भी अलग कर 
सकता है ( उदाहरणार्थ मोन्टेग्यू १६२२ ई० में हटा दिये गए थे ) 
केब्रीनेट का उत्तरदायित्व है, किन्तु १६३२ में यह सिद्धात प्रथम बार 
तोड़कर व्यक्तिगत मत्रियों की जिनमे आपस में मतभेद था, व्यवस्थापिका 
सभा में उन मतमभेदों को प्रकट कर लेने दिया गया शोर वे पद पर बने 
रहे | ( सर एव» सेम्यूअल फिलिप स्नोडेन, तट-कर नीति पर । उन्होंने 
ओटावा पेक्ट के प्रश्न पर त्याग-पत्र दे दिया )। 

कमैटियों के चेयरमैन योग्यता का ध्यान रखकर चुने जाते हैं-- 
आधिक बिल सीधे स्थायी क्रमैटियों ऊे पास जाते हैं--कमैटियों के पास 
जाने वाले सभी ब्रिल विचार मे बाद वापिस आने चाहियें--स्थायी 
२०--जून १६३७ का “मत्रियों का वेतन कानून! स्पष्ट है कहता कि “वह 

पुरुष जो प्रधान मत्री ओर कोष का अध्यक्ष है” १०,००० पोण्ड 

बाषिक पावेगा । 








की | को दुनिया के विधान 


कमैटियों में सरकारी दल का बहुमत होतों है लेकिन प्राइवेट बिलो' 
पर विचार करनेवाली सिलेक्ट कमैटियों' में सदस्यों को चुनते समय 
पार्टीबन्दी का व्यान नहीं रखा जाता-प्राइवेट बिलों पर विचार करने 
वाली कमेटी मे चार कामन्स सभा के सदस्य, पॉच लाड्ड सभा के सदस्य 
तथा एक प्रेसीडेन्ट होता है--यह तरीका खर्चीला है। 
हाउस आफ कामन्स की एक 'आन्ड कमैटी” होती है जो चार 
विभागा में बटी रहती है, उसमे दो कानून बनाने के सम्बन्ध मे और 
अन्य दो आर्थिक बिलो को छोड़कर शेष सभी बिलों पर विचार करने 
के लिए होती है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण भवन की एक कमैटी होती है 
जो 'कमैटी आफ़ सप्लाई! और “कमैटी आफ वेज ऐड सीन्स” कहलाती 
है। पार्यी प्रतिनिधियों की चुनी हुई ग्यारह सदस्यों की एक 'कमैटी आफ 
सलेंक्शन' होती है जो 'सेशन्स कमैटी?, 'सिलेक्ट कमैटी' श्रोर अन्य 
. कमैंटियों को,जो बिलों तथा ऐसे मामलों की जॉच करती है जो स्पष्टतया 
राजनैतिक हैं। 'सेशन्स कमैटी” के तीन विभाग होते हैं--पब्लिक 
एकाउन्ट, पब्लिक पिटीशन (प्रार्थना पत्र) और किचिन (]गराणशा) 
विभाग कहलाते हैं । सिलेक्ट कमैटी” के पद्नन्ह सदस्य होते हैं किन्तु 
प्राइवेट बिलों पर विचार करनेवाली 'सिलक्ट कमेटी” के केवल चार 


सदस्य होते हैं । 


$ ै८ध $£ 
डेनमार्क 
काउन्सिल आफ स्टेट 


राज्य उत्तराधिकारी इसमे भाग लेता है। राजा समापनित्र करता 
है। राजा की अनुपस्थिति मे राजा द्वारा नियुक्त प्रधान मन्नी सभापति 


० 
-२१--प्राइवेट बिल उन बिलों को कहते हैं जो विशेष व्यक्तियों, 
सस्थाओं श्रथवा विशेष स्थान के लिए होते हैं। वह समस्त देश- 
वासियों और समस्त देश पर लागू नही होते । 


रा 
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का आसन ग्रहण करता है। प्रधान मत्नी कार्यवाही का विवरण राजा 
के पास स्वीकृति के लिए भेजता है ओर यदि राजा स्वीकृति न दे तो 
काउन्सिल आफ स्टेट के पास पुनर्विचार के लिए, भेज देता है। 

मत्रियों पर राजा या फाल्कदीन अमियोग लगा सकती है। 
रीगस्ट्राट अर्थात्‌ न्यायालय श्रमियोग की सुनवाई कर अपना निर्णय 


देता है । 


जापान 


कैबीनेट.-- सम्राट को परामर्श देती है किन्तु ( प्रथानुसार ) डाइट 
के प्रति उत्तरदायी होती है । शासन विधान मे इसका कही उल्लेख नहीं 
है | राज के मन्नी सख्या में दस होते हें । 
विदेशी मामले, गह, राजस्व, युद्ध, जल सेना, न्याय; शिक्षा, कृषि, 
वाणिज्य, सदेश के साधन | 
राजमवन का भी एक मन्नी होता है किन्तु वह केबीनेट का सदस्य 
नहीं होता । मत्री व्यवस्थापिका सभा के किसी भी भवन के सदस्य हो 
सकते हैं। और दोनो में ही भापण दे सकते हैं। उनकी डाइट के 
प्रति उत्तरदायित्व की प्रथा १६१४ ई० के पश्चात्‌ से स्थापित हो 
चुफी है। 
प्रियी काउन्सिल,--प्रेसीडेएए, वाइस प्रेसीडेएट, पत्चीम 
काउन्सलर, एक चीफ सेक्रेटरी, और पॉच सेक्रेटरी इसके सदस्य 
हेते है । 
फाउ न्सलरों मे पदाधिकारी होने के नाते गाज के वे समस्त मत्री 
होते हैं जिनकी केर्रीने: बनती है । 
फाउन्सिल सम्राट को निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देती है -- 
( १) शासन विधान की उन धाराओं के विषय में जिनरा। 
व्याख्या के संबंध में सदेह होता है । 
( २) देश में सकट-घोषणा प्रचारित करने के सदध में । 
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(३ ) वैधानिक राजाज्ञाओं के संबंध में । | 
(४ ) संधियों के विषय में । 
( ४ ) प्रिवी काउन्सिल के संगठन के विषय में और उन विषयों 
पर विचार जो विशेष रूप में उठ खडे हों | 
राजनीतिक सकट के समय केब्रीनेट बनाने के सबंध में इससे परा- 
मश लिया जा सकता है। केब्ीनेट के समस्त कार्य तथा कानूनों के 
संबंध मे डाइट के सम्मुख उपस्थित किए जाने से पहले अथवा डाइट 
द्वारा स्वीकृत किए जाने के प्रश्चात्‌ इसका परामर्श लिया जा 
सकता है| 
यह सम्राट की वेधानिक परामशदाताओं की सर्वोच्च समिति है। 
इस प्रकार इसने आशिक रूप में केबीनेट का स्थान ले लिया है | ऐसा 
माना जाता है कि कैबीनेट के अधिकारों को इसने हथिया लिया है 
और उन्हें सीमित करने के प्रयत्ञ किए, जा रहे हैं | 
नोट--जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं जापानी डाइट जनरल 
भैकाथर के' निरीक्षण में बनाए गए नये शासन विधान के ससविदे  ऐ 
पर विचार कर रही है । 


४ २१० $£ 


इटली 


मन्नी व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनों में बेंठ सकते हैं. और 
भाषण भी दे सकते हैं। उनके अंडर-सेक्रेटरियों को भी यह अधिकार 
प्राप्त है। ( इद्धलेण्ड में ऐसा नहीं है ) | 
मन्रियों की सख्या चोदह होती है। प्रत्येक का एक अंडर-सेक्रेटरी 
होता है जिसको प्रधान मत्री नियुक्त करता है। 
मत्रियों को झंगड़ालू पार्टियों से सौदा पठाने कौ (फ्रास के 
समान ) आवश्यकता नही होती । 
ए२--यह शासन विधान स्वीकृत किया जा चुका है पर अभी 
उसकी अतिम रुपरेखा सामने नहीं आई। 


< श् 
क्ष ह 


निचला भवन 
$ १३५६ ४१ 
आयरलेण्ड 
अवधि सात वर्ष । 


मताधिकार योग्यता वालिग मताधिकार (२६ वर्ष ) ओर 
यूनीवर्सिटी सदस्य प्रत्येक वर्तमान यूनीवसिदी के पीछे तीन के 
हिसाब से । 

स्थानों की सख्या - कम से कम ३०,००० मतदाताओं के पीछे १ 
पतिनिधि श्रौर अधिक से अधिक २०,००० मतदाताओं के पीछे १ 
प्रतिनिधि । 

संगठन आशिक वबैलों के श्रतिरिक्त अन्य बिल सीनट आयरेन 
( ऊँचा भवन ) को भेजे जा सकते हैँ जो विचार विनिमय के लिए दोनों 
भवनों की सम्मिलित बैठक के लिए कह सकती है, किन्तु वोट लेने के 
लिए सम्मिलित बैठक नहीं होती । 

आर्थिक बिल जिनके लिए 'एक्जीक्यूटिव कमेटी? के परामर्श पर 
गवर्नर-जनरल  * की राय ली जा चुकी है, डेल आयरेन के विचाराश्थ 
सुरक्षित रखे जाते हैं | 
२३--१६३७ के सशोधन द्वारा गवर्मर-जनरल का पद उड़ा दिया 

गया है | उसके स्थान एर जनता द्वारा निर्वाचित एक प्रेंसीडेंट 


होता है । 





4: दुनिया के विधान 


विवादास्पद प्रश्न व्याख्या के लिए. 'कमेटी आफ प्रिवीलेजेज' (इसमें 
दोनों भवनों के तीन तीन सदस्य रहते हैं ) को सौप दिये जाते हैं । 
इसका चेयरसेन सुप्रीम कोर्ट का एक ऊँचा न्यायाधीश होता है । 


१६२७ ई० से हाउस का स्पीकर निविरोध पुनर्निर्वाचित हो 
जाता है। 


$ ४२ 
्े ने 
. केनेडा , 
हाउस आफ कामन्स 


हाउस आफ कामन्स का सगठन किसी भी समय निम्नलिखित 
सिद्धात के अनुसार किया जा सकता है.-- 


फैनेडा की जनसंख्या 
क्यूवेक की जनसंख्या * 


ग प्रैसीडेए्ट इस अनुपात को रखते हुए भवन की सख्या बढा सकता 
। 


राजस्व तथा बजट 


आशिक बिलों की पहल कामन्स भवन से ही की जा सकती है । 
किंतु उन पर गवर्नर-जनरल की सहमति प्राप्त कर लेना आवश्यक 
रहता है | तमी उन पर विचार हो सकता है। 
२४--इसका तातये यह है कि क्यूबेंक प्रात के प्रतिनिधियों की 
सख्या ६५ ही रहेगी । इस संख्या के क्यूवैंक की जनसख्या में 
विभाजन करने के प्रति. सीट के पीछे जनसंख्या का अनुपात 
निकल आवेगा | उसी अनुपात से अन्य प्रातों को भी सीटें- 
दे दी जावेगी ! 





दुनिया के विधान ए४ 


केन्द्रीय सरकार विशेष काबों के लिये ग्रातो की निश्चित रकम 


देती है । 


<्‌ 
4,८०,००० क्यूत्रेंक, नार्थ ब्ुस्सविक्र और जोवा स्कािया 


की भी | 


४8 ईद ६ 
आस्ट्रेलिया 


निचला मवन हाउस आफ रिपजैन्टेटिवस | 

अवधि तीन वर्ष यदि इसके पूर्व भग न कर दी जाय । 
मताधिकार योग्यता वबालिग मताधिकार | 

सीटों फी सख्या ७५ इकाइयों की जनसख्या के अनुपात से । 


प्रत्येक की कम मे कम ५ सीटें मिलती है । 


हो 


ः 


यदि बिना आजा कोई बैठकों में अनुपस्थित रहे तो सोट के रिक्त 
जाने की धोषणा कर दी जाती है । 
यात्रा की सुविधायें राज्य की ओर से बिना व्यय मिलती हैं | 


कुछ अन्य चाते 


स्पीकर केवल एक कारिटिंग वोट देता है | 
जनसख्या की गणना में मूल निवासियों को नहीं गिना जाता | 
पार्लियाम्रेण्ट की सत्ता की व्याख्या स्वय केनेडा की पालियामेण्ट 


कर सकतो है | किंतु यह सत्ता व्रेटिश हाउस आफ कामन्स की सत्ता 
से अधिक नहीं होनी चाहिए. | फामन्स भवन के स्पीकर का केवल एक 
कास्टिंग वोट होता है । 


भवन शान्ति, व्यवस्था, सुशासन के लिये कानूनों को बनाता है | 


थे कानून केवल उन विषयो से सबधित हो सकते हैं जो प्रातों के पास 
सुरक्षित नहीं | 


राज्य युद्ध के समय ख़्राक तथा व्यक्तिगत स्वतत्रता पर नियत्रण कर 


सकता है। 


) 


४६ दुनिया के विधान 


भवन कैवीनेट पर नियंत्रण रखता है। इसकी सत्ता, कार्यवाही छे 
नियम आदि ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के समान ही हैं । 


४ ४ ६ 
दक्तिणी अफ्रीका 


दाउस आफ अलेम्बली हि 


अवधि : पॉच वर्ष, यदि इसके पूर्व भंग न कर दी जाय। सीधे 
प्रातो से चुनाव होता है। संख्या * १५० * | 

केप कालेनी ५१, नेटाल १७ ; ट्रासवाल ३६, आरेज फ्री स्टेट १७ | 

यह सख्या कुछ १५० तक बढ़ाई जा सकती है, कितु कम नहीं 
की जा सकती प्रत्येक प्रात के सीटों की सख्या उस प्राव के योरपियन 
पुरुष बालियों के अनुपात से निर्धारित की जाती है। 

केप कालेनी में किसी को भी सताधिंकार से विशेष काबून के 
अतिरिक्त किसी रूप से वचित नहीं किया जा सकता किंतु मूल निवासियों 
के मताधिकारी संबंधी कानून रिजरब रख लिये जाते हैं। 

एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र | स्थान ग्रहण करने के दिन से ४०० 
पौरड वार्षिक मिलता है। अनुपस्थिति के लिये ३ पौरुड प्रति दिन 


कम हो जाते हैं । 
उम्मेदवारों की योग्यता-प्रातीय असेम्बली के सदस्य होने की 


२५--यह मूल प्रथ का ज्यों का त्यों रुपान्तर है | किठ योग लगाने 
से स्पष्ट हे कि संख्या १२१ ही रह जाती है। बाद में सख्या 
बढ़ा देने की शक्ति का उल्लेख भी है। स्पष्ट है कि यह १५० 
सख्या अधिक से अधिक नियत है। वास्तव में सन्‌ १६३४ 
६० के कानून के अनुसार यह संख्या १५० ही कर दी गई है 
आर अब प्रातों मे सीठों का विभाजन इस प्रकार है। केप ६१, 
नेटाल १६, द्रासवाल ५७ श्र आरेज फ्री स्टेट १६ | 
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योग्यता श्रावश्यक--४ वर्ष से राज्य का निवासी हो। योरपीय ब्रिटिश 
प्रजा हो । कोरम ४० | 

प्रैसीडेए्ट की केवल एक कास्दि। वोट होती है । सम्राट के प्रति 
राजभमक्ति की शपथ ली जाती है। 

बैठक में गेर कानूनों तौर पर माग लेने पर १०० पौरणड प्रति 
दिन का दण्ड | सदस्यों के अधिकार, सुविधायें इत्यादि प्रेसीटेश्ट 
निश्चित करता है। 

राजस्व - बजट सबवधी आधिक बिल केवल असेम्बली में प्रारम्भिक 
रूप में उपस्थित किये जा सबते हैं किठु अधिवेशन के समय में व्यय 
सबधी बिलों पर गवर्नर की स्वीकृति ले लेना आवश्यक है। 

पार्लियामेण्ट की सम्मिलित बैठक में सीनेठ का प्रैसीडैएट समा- 
पतित्व करता है। कानूनों पर गवर्नर-जनरल हस्ताक्षर करता है ओर 
हस्ताक्षर किये हुए बिल सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कर दिये जाते हैं | 


ई 5 ३ 
च्यूज़ीलेएड 


हाउस आफ रिप्रजेन्टेटिव | 

बालिग पुषष मताधिकार, प्रत्येक पुरुष का एकमत । अब च्त्रियो को 
भी समान मताधिकार दे दिया गया है। 

सोटो की सख्या--७६ | इसके अतिरिक्त ४ स्थान मारिश ( मूल 
निवासियों ) के लिये नियत हैं । 

चेतन-- ३०० पोण्ड वाषिक । 

फासून बनाने की सर्वोच्च सत्ता। शासन विधान परिवर्तित ऋर 
सकता है। 

काबनों को रिपोर्टर पालियामेण्ट में उपस्थित करता तथा पास 
करवाता है। मत्नी उसके सहायक के रूप में रहता है। वही स्पीकर को 
तथा वक्ताश्रों को बोलने के सबंध में सकेत देता है| बजठ, जिसमे अन्य 
बातें भी भर दी जाती हैं, को कमेटी -में तीन महीने लग जाते हैं। 


डेप दुनिया के विधान 


पार्लियामेर्ट मे जून के पूर्व नही पहुँच पाता । अतएव, प्रथम जनवरी, 
एक या दो माह के लिये विशेष मोगें स्वीकृत की जाती रहती हैं । 


कुछ अन्य वातें 


पुलिस का प्रबध डोमीनियन सरकार के हाथों में है । 

सदस्य अत्यत सतके रहते हैं | ५६ के लगभग साधारण स्थानीय 
सदस्यों की सी भावना से ऊँचा नहीं उठ पाते। पतन नहों है | उदस्य 
एजेश्ट के समान समझे जाते हैं । ४ 


4 4 
4 4 


पड 
स्विट्जरलैएड (लेबल ४; 
गली (+च्खन पे ०-०3 ("२६०६६ 
मनिचला भवन 


नेशनल काउन्सिल | 

सदस्य सख्या १८७, प्रत्यक्ष चुनाव और आनुपातिक प्रतिनिधित्व ' 
आम बालिएग मताधिकार । 

आयु : २० वर्ष । 

अवधि ४ वर्ष । 

नारियों को मताधिकार नहीं | 

मतदाताओं द्वारा डिपुटी प्रत्येक २२,००० सख्या के पीछे एक के 
अनुपात से चुने जाते हैं। १०,००० से अधिक के भाग के लिये एक 


सीट दे दी जाती दे | 


अयोग्यता 


कोई भों मतदाता यदि पादरी न हो तो चुनाव का उम्मेदवार हां 
सकता है। नारियों को मताधिकार नहीं। प 
केंद्रीय विषयों के लिये आधारभूत अधिकारों तथा जनरल कालम 


के अंतर्गत देखिये। 
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$ ७9 ६४; 
फ्रांस 

निचला भवन--चेस्वर आफ डिपुटीज़ 

अवधि : ४ वर्ष । 

मताधिकार - रजिस्टर्ड मतदाता--वे फौजी जो स्थल या जल पर 
काम या व्यू टी पर लगे हैं, वोट नहीं दे सकते--अफसर भी नहीं दे 
सकते--वालिग पुरुष मताधिकार किंतु वहाँ इसे आम मताधिकार 
कहते हैं । एक मत से अधिक नहीं । अनिवार्य मतप्रदान नहीं । 

सीटों को सख्या- प्रत्येक डिपाटमेंट * मे ७५००० के पीछे एक 
सदस्य और अतिरिक्त सख्या पर प्रति ३२७, ५०० के पीछे एक सदस्य, 
प्रत्येक डिपार्टमेंट के कम से कम ३ डिपुटी होते हैं। 

बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र-यदि एक डिपार्टमेट के ६ डिपुटी हों 
तो दो निर्वाचन-क्षेत्र होगे। कुल सदस्य भ८४१* जिसमें १० फ्रासीसी 
उपनिवेशों के प्रतिनिधि, १० अल्जीरिया के और २५ आल्सेस-लौरेन के 
प्रतिनिधि होते हैं । 

नये निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यों के होते हैं ९८ 

चेतन - भत्ता दिया जाता है। 

योग्यता-सेनिक सेवा--वे अफसर, जो रिटायर्ड होने के लिये 
अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उम्मेदवार हो सकते हैं | बंक आफ फ्रास के 
डायरेक्टर तथा उप-डायरेक्टर भी से हो सकते हैं। इसी प्रकार कुछ 
अन्य अफसर भी, जो सेक्रेटेस्यिट, न्याय विभाग, धामिक विभाग में 


२६--'डिपार्टमेंट! फ्रास में शासन की इकाई को कहते है । इन्हें जिले 
के समान समझना चाहिए । 

२७--सन्‌ १६३६ में यह सख्या दृश्ण थी । इसमे ४६६ क्रास के 
सदस्य ( २६ आल्सेस-लौरेन के इसी में शामिल हैं ), १० 
उपनिवेशों तथा ६ अल्जीरिया के थे | 

श्य--नये शासन-विधान सें ऐसा नहीं हैं | 
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अथवा पेशेवर हों, खडे हो सकते हैं। यदि कोई डिपुटी वेतन-मोंगी 
अफसर नियत हो जाय तो वह डिपुटी पद पर नहों रह सकता किंतु 
यदि उम्मेदवार होने की योग्यता उसमे हो तो दूसरी बार चुना जा 
सकता है । जिन चुनाव पत्रों मे सख्या से अधिक मत दे दिये जाते हैं 
वह अनियमित घोषित नहों किये जाते, केवल अन्त मे अधिक नामो को 
काट दिया जाता है | 

छोज़रर 5 ( 0]05776 ) तभी लागू किया जा सकता है जब दो 
सदस्य बोल चुके हो । किठ मन्त्री उत्तर दे सकता है यद्यपि अतिम 
शब्द वाद-विवाद में साधारण सदस्य के होते हैं। एक व्यक्ति का भाषण 
दूसरे व्यक्ति दे सकते हैं किंतु सयुक्तराष्ट्र, अमेरिका के समान भाषण के 
बिना पढ़े प्रकाशित करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती | मत बेल ९ 
द्वारा दिये जाते हैं कितु वस्तुत वह खुले ही रहते हैं। किंतु पचास 
सदस्य मच पर बेलट द्वारा मतदान की मॉग कर सकते हैं | ऐसी हालत 
में वर्णानुसार (8]/]8096०४702]|9) सदस्यों को बुलाया जाता है । प्रश्न 
के बाद बहस होती है ओर विदेशी नीति के अ्रतिरिक्त अन्य प्रश्नों पर 
मत लिए जाते हैं। पहले इस प्रस्ताव पर मत लिए जाते हैँ कि भवन 
अपनी कार्यवाही जारी रखे | -वेम्बर केवल दिखावे मात्र*' को एक 
कानून बनानेवाली सस्था है। 


२६--क्लोगर ( ००४ए7९ ) का तात्पय॑ उस तरीके से है जिसके द्वारा 
बहस को काफी लम्बी चलने से रोका जाता है। इसका उद्देश्य 
यह है कि कार्यवाही मे व्यर्थ देरी न हो और कार्य सुचारु रूप से 
चल सके । 

३०-- बैलट ( 39)]00 ) मत पत्र को कहते हैं। बेलट द्वारा मत-दान 
का उद्देश्य यह है कि मत गुप्त रूप से दिया जा सके। मत- 
दाता के अतिरिक्त कोई भी यह न जान सके कि मत किसे दिया 
है | मत-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते । 

३१--इस कथन का कोई कारण प्रतीत नहों होता । वास्तव मे 
कैबीनेट के अस्थायित्व के कारय चेम्बर के पास ही वास्तविक 
सत्ता है | 
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बजट चालू ओर विशेष खर्चों मे विमाजित रहता है। विशेष व्यय 
चालू व्यय के भाग नहीं समझे जाते | उनके लिये बन उधार लिया 
जाता है | इस विशेष व्यय में लगभग चालीस पचास हजार मे रहती 
हैं । बजट कमीशन राजस्व अफसरो की सलाह ओर मत्रियों के सहयोग 
से कार्य करता है। कमीशन मद्यो को घटा बढा सकता है फित बढाने में 
मत्रियों की स्वीकृति आवश्यक है | 

युद्ध की घोषणा दोनों भवनों फी सहमति के बिना नहा का जा 
सकती । 

सदस्यों को २७,००० फ्राक अथवा ५,००० डालर मिलते हूँ | व 
अपने पुत्नो, दामादों और मित्रो के लिए नोकरी ओर पद खोजते फिरने 
हैं। वे सम्मान चिह्द नौकरी और तम्बाकू बेचने के लाइसेन्स, की खोज 
में भी रहते हैं । सदस्य भवन के सामने विचार प्रकट करते हें, प्रेसीटेंट 
के सम्मुख नहीं । 

सीनेट और चेम्बर आफ डिपुटीज ठोनो का अधिवेशन पॉच महीने 
तक चलता रहता है। 

प्रैसीटेंट एक बार में चेम्ब्र को एक माह के लिए स्थगित कर 
सकता है किंठ एक वर्ष मे वह दो बार से अधिक ऐसा नहीं प्र 


सकता । 
है. हे 5 | 
जमेनी हर 
|७ ) 

निचला भवन रीखस्टाग 

अवधि चार वर्ष 

आम मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बीस वे 
की आयु । 


२२ सीटों की सख्या--नियत नहीं है ! 
६०,००० मत देने वालों के पीछे एक सदस्य । मत कारय-क्रम 
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नीतियों और सिद्धांतों के ऊपर दिए, जाते हैं--व्यक्तित्व पर नहीं । पैलीस 
डिवीज़नों की तरह यूनियनों की और एक राष्ट्रीय तालिका तैयार की जाती 
है और सदस्य इन तालिकाओं से क्रम से चुने जाते हैं। पहले डिवीजन 
की तालिका से तीन सदस्य लिये जाते हैं--उसके पश्चात्‌ यूनियन की 
तालिका से ओर अन्त मे राष्ट्रीय-तालिका से । 

( ञ्र ) एकाधिकारी ( 6£०एशए७ ) कानून सम्बन्धी शक्तियों 

( व ) कानून सबंधी सम्मिलित* ( 007०ए7थयां ) शक्तियाँ 

(स ) सिद्धान्त सम्बन्धी कानून | 

रीख़ को आर्थिक विषयों में इकाइयों पर विशेषाधिकार प्रात 
( 0एशनातेगड ए०फ़८5 ) हैं । रीख़ के कानून इकाइयों वे 
कानूनों को इन विषयो में रद्द कर देते हैं--मतमेद का निपटारा सुप्रीम 
कोर: करता है । 

सेन्य श्रफसर यदि चुनाव लड़ रहे हों श्रथवा सभाओं में सम्मिलित 
होना चाहते हैं तो उन्हें छुट्टी अवश्य देनी होती है। प्रेसीडेए्ट तथा 
व्यवध्थापिका सभा को विशेष ढग की सुविधाये मिली हुई हैं। 

विदेशी मामले--सीमायें ( इकाइयो की सहमति से, रक्षा भी ) 
ओपनिवेशिक मामले और डाक तथा तार--इन विषयों मे केवल रीग़ 
को ही सत्ता प्राप्त है। 

प्रैसीडैन्ट पर अभियोग--१ ०० सदस्यों के हस्ताक्षर से और बहु- 
मत के पास कर देने पर लगाया जा सकता है। यही ढंग शासन विधान 
में परिवर्तन के लिये नियत है। अभियोग सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाया 
जाता है जो इस सबध में अपना निरणुय देती है। 

इकाई राज्य रीख के कानूनों को लायू करते हैं, रीख़ का नियन्रण 
रहता है। बेठके प्रेसीडेण्ट द्वारा स्वय या एक-तिहाई सदस्यों कीमॉग 
पर बुलाई जाती हैं। भवन स्वय अथवा चेयरमैन, डिपुटी चेयरमैन तथा 





३२--सम्मिलित तालिका ( ०07०ए००यां 8 ) में वे विषय 
होते हैं जिन पर केन्द्रीय तथा यूनिड दोनों की सरकारे कानून 
० 


बना सकती हैं, पर उक्त विषयों पर केन्द्रीय कानून यूनिद के 
कानूनों की ठुलना में मान्य समझे जाते हैं। 
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सक्रेटरी चुनता है और स्वय कार्यवाही के नियम निर्धारित उ्रता है । 
अधिवेशन खुले होते हैँ किन्तु दो-तिहाई के बहुमत से गुप्त वेठऊ की 
मॉग की जा सकती है। यदि रीम़स्टाग फे एक-तिहाई सदस्य कहें तो 
कानूनों को २ माह तक लागू होने से रोफ दिया जाता है | इसी अवधि 
के अन्दर कभी मी दोनों भवन अपना निर्णय दे उन्हे कमी भी लागू 
करा सकते हैं । 


न्प0 


6 
हे 


$ 6६ 
सोवियत रूस 


कॉसिल आफ पीपुल्स कमीसार सेन्ट्रल ऐफ्जीक्यूटिव कमेटी तथा 
आल रशियन कॉग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। पीपुल्स कमीसार 
तथा बो्ड कॉसिल आफ पीपुल्स कमीसार तथा आल रशियन औँग्रेस 
की सेन्ट्रल ऐक्जीक्यूटिब कमेटी के प्रति उत्तरदायी होते हैं । श्राल 
गशियन कॉग्रेस तथा सेन्ट्रल ऐक्जीक्यूटिव फमेटी समस्त राष्ट्रीय महत्व 
के विषयों पर नियत्रण रखती है। इसमें विदेशी सबध, सन्धियों पर 
अतिम स्वीकृति, प्रादेशिक गिरोहबन्दी भी शामिल हैं| इसके अतिरिक्त 
सीमाओं तथा राज्यों की अलहदगी, युद्ध तथा शान्ति, उधार का धन 
नथा कर; तटकर तथा व्यापारिक समझौते, न्याय कार्य, श्राम रिहाई 
इत्यादि भी इन्हीं के अधिकार में हैं। यह पीपुल्स कमीसारों के चेयरमैन 
की नियुक्ति तथा वापसी ( हटा देना ) भी करते है । ग्शियन तथा 
विदेशियों के नागरिक अधिकारो का प्रश्न, तौल तथा नाप, श्रपराघ 
तथा दण्ड, मुद्रा, आधिक जीवन का सगठन, वजट, सेना, कानून बनाना 
क्लौर न्याय इन्ही के अधिकार मे हैं । 

मताधिकार:-- आम--आयु १८ वर्ष । निवास सम्बन्धी योग्यता 
श्रावश्यक नहीं। १. जीविक्रोपाजन किसी उत्पादन कार्य से करता हो । 
२ किसी गह-कार्य--व्यापार अथवा उद्योग धघे में लगा हो । ३, जल 
ओर स्थल सेना का फौजी हो। ४ नागरिक हो पर कार्य करने में 
असमर्थ हो | स्थानीय सोवियत सेंन्ट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी की अनुमति 
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से आयु सबंधी योग्यता को कम कर सकती है। ५, भ्रम करने वाले 
विदेशी । 
_ अयोग्यताये'* १, जो लामार्थ दूसरो से सेवा कराते हो। २ जो 
पूजी, भूमि अथवा उद्योग की आयु पर रहते हों । ३. व्यक्तिगत व्यापारी, 
एजेन्ट तथा मवब्यस्य | ४, पादरी तथा सत | ५, पिछली पुलिस के 
एजेण्ट और स्वामी | ६ विशेष पुलिस के दस्ते अथवा गुप्त पुलिस के 
सदस्य | ७ शासक जाति के सदस्य । ८, नाबालिग तथा विकत मस्तिष्क 
वाले | ६. वह जिनको किसी बुरे (9877008 067 ग्राश्च शव ) 
अपराध मे दण्ड मिल चुका है । 
बजट --आल रशियन सैन्‍्ट्रल एक्जोक्यूटिव कमेटी जो राज्य तथा 
स्थानीय सोवियतों मे विभाजित है। सोवियत केवल स्थानीय आवश्यकता- 
पूर्ति के लिये कर लगा सकते हैं।आम आवश्यकताओं की पूर्ति 
केन्द्रीय कोष से होती है । 
आल रशियन काँग्रेस * नगर सोवियतो का प्रतिनिधि प्रत्येक 
२५,००० व्यक्ति के पीछे १ के अनुपात से आते हैं। गूबरनिया 
( प्रान्तीय ) कॉमग्रेस से प्रत्येक १,२३५,००० व्यक्तियों के पीछे एक | सन्‌ 
१६२१५ ६० में इसके १६३१ सदस्य थे । ब् में एक बार वेठक होती है। 
इसके पास सर्वोच्च राजनेतिक सत्ता है। आल रशियन कॉग्रेस के विशेष 
अधिकार निम्नलिखित हैं.--- 
( १ ) सोवियत शासन विधान में आधारभूत परिवर्तन करने का 
अधिकार इसे प्राप्त है। 
३--सोवियत के १६३६ ई० के नवीन शासन विधान में यह अ्रयोग्यता 
हट दी गई है। धारा १३५ के अनुसार केवल वही व्यक्ति मत 
नहीं दे सकते जिनका या तो मस्तिष्क विकृत है अथवा न्यायालय 
ने जिनसे मताधिकार छीम लिया है। अयोग्यता हटाने का कारण 
स्पष्ट है। १६३६ ई० तक अन्य प्रकार के अयोग्य व्यक्ति या तो 
समाप्त हो चुके थे या उनका विचार-परिवर्तन हो चुका था। 
३४--सन्‌ १६३६ के नये शासन-विधान के अनुसार इसके सगठन 
आदि में अनेकों परिवर्तन हो चुके हैं | विशेष ज्ञान के लिये 
देखिये परिशिष्ट में सोवियत रूस का नवीन शासन विधान । 
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(7 ) यह सन्विया पर अतिम स्वीकृति देती हे । 

आल रशियन कॉग्रेस कर शेप अविकार्सों के लिये ऊपर की टिप्पणी 
पटिये । इसके अन्य अविकार सेन्टल ऐफ्जीक्यूटिव फ्मेटी के साथ 
सम्मिलित रूप में हैं| 

स्थानीय सोवियत सत्ता का संगठन * सोविय्तों की ोग्रेल 
(अर ) सोविबतो के प्रादेशिक प्रतिनिधियों ( प्रति ४००० मतदाताओं 
के पीछे १ प्रतिनिधि ) तथा ग्रामीण सोवियतों के प्रादेशिक प्रतिनिविषों 
( प्रति २५,००० निवासियों के पीछे १ प्रतिनिधि ) से मिलकर बनती 
है। समस्त प्रतिनिधियों वी सख्या अविक से अधिक ५०० होती है -- 
सोचियतों की भी यही अधिकतम संख्या है। यदि प्रादेशिक जॉंग्रेस 
के ठीक पहिले सोवियतों का अधिवेशन हों तो इसी में चुनाव हों 
जाता है 

(व) प्रान्तीय अथवा मृवरनिया--इसमे नगर मोवियताे 
प्रत्येक २,००० मतदाताओं के पीछे १ तथा सोवियतों की कॉग्रेस के 
ग्रामीण डिवीजनों से प्रति १०,००० निवासियों के पीछे १ प्रतिनिति 
लिया जाता है । 

नेशनल अमेम्बली | 


; १० ; 


स्‍लावों, क्रोटों तथा सर्बा का राज्य!: 


नेशनल असेम्बली 


आअवधि ४ वर्ष। 
प्रति ४०,००० व्यनियों जे पीछे * प्रतिनिधि | 
मताधिकार आम, समान, प्रत्यक्ष तथा सुप्त । 


३५--इसमे भी अ्रव अनेक परिवर्तन हो जुके है । 
४६---जैसा कि हम पहिले कह आये हैं, यूगोत्लाविया में अनेहों 
. परिवतेन हो चुके हैं । 


शक दुनिण के विधान 


+ ११ $+ 
ज़ेकोस्लोवाकिया 
चैस्बर आफ डिपुटीज़ 


अवधि ६ वर्ष । 

सताधिकार आम, समान, प्रत्यक्ञ मताधिकार | आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व | वयस्क मताधिकार । आयु २१ वर्ष , उम्मेदवार की आयु 
३० वष । 

सख्या ३००। 

प्रत्येक चेम्बर स्वय अपना चेयरमैन चुनता है । 

उन पर अभियोग--सम्पादकीय के श्रतिरिक्त-- केवल उसके चेम्बर 
की सहसति से लगाया जा सकता है। उसे बिना चेम्बर या कमेटी की 
श्राश्षा, जिसको १४ दिन मे चेम्बर स्वीकृत कर ले, के पकड़ा या केद 
नहीं किया जा सकता । 

वे किसी भी ऐसे विषय में, साक्षी सदस्यता से अलग हो जाने पर 
भी, नही दे सकते जो उन्हे सदस्यता के नाते बताई गई हैं । 

कानून किसी भी भवन में उपस्थित किया जा सकता है। उनमें 
यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. कि कानून का राजस्व पर क्‍या प्रभाव 
पडेगा । कानून बनने में दोनों भवनों की स्वीकृति आवश्यक है । 

वजठ निचले भवन के अधिकार में है। 

यदि सरकार एकमत होकर कोई बिल उपस्थित करे और नेशनल 
शसेम्बली उसे अस्वीकृत कर दे तो वह चेम्बर आफ डिपुटीज के समस्त 
मतदाताओं के समन्ष राय के लिये भेजा जाता है, किंतु सरकार द्वारा 
प्रस्तावित वैधानिक परिवतनों मे इस प्रकार की राय नहीं ली जाती । 

असेम्बली को प्रेसीडेए्ट बुलाता है जबकि पूर्ण बहुमत द्वारा यह 
माँग की जाय--नहीं तो किसी भी चेम्बर का चेयरमैन ऐसा कर सकता 
है | यदि अंतिम अधिवेशन को समाप्त हुए ४ मास बीत चुके हों तो नये 
अधिवेशन की सॉँग के लिये */, का बहुमत काफी है । 

कोरम . दो-तिहाई बहुमत । 


दुनिया के विधान श्ज 


प्रेसीडेन्ट या काउन्धिल आफ मिनिस्टर्स पर अ्रमियोग लगाने के 

लिये कोरम दो-तिद्ाई का बहुमत होता है श्लोर प्रस्ताव की स्वीकृति दो- 
तिहाई के बहुमत से दी जानी चाहिए । 

नेशनल श्रसेम्बली के सदस्य सदस्यता समाप्त होने के पश्चात्‌ एक 
वर्ष तक नोकरी नहीं कर सकते | यह नियम मत्रियों पर लागू नहीं होता | 
किंत॒ सरकारी नौफर चुने जा सकते हैं | उन्हें छुट्टी दे दी जाती है और 
उनके वेतन में तरक्की भी होती रहती है। वे अवधि की समाप्ति पर किर 
पदारूढ कर दिये जाते हैं। यही बात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिये लागू 
है । डिपार्टमेंन्टों के प्रीफेक्ट नेशनल असेम्बलो या वैधानिक न्यायालयों 
के सदस्य नहीं हो सकते--चुनाव सबंधी न्यायालयों तथा डिपाट्टमेंटों को 
काउन्सिलों | * ६ 


3४१२१ 
अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र 


निचला भवन 

हाउस आफ रिप्रजेन्टेटिव । 

अवधि २ वर्ष | 

सदस्य राज्यों ( इकाइयों ) की जनता द्वारा छुने जाते हैं। मता- 
घिफार योग्यता वही होती है जो राज्य के निचले भवनों के सबंध में 
निर्ारित है। 

सदस्यों की योग्यता आयु २५ वे । ७ वर्ष फ्रा निवास--निर्वाचन 
क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिए। सीटों की सख्या मतदाताश्रों के 
अनुपात से प्रत्येक राज्य में नियत फी जाती है। वे मुल निवासी इण्डियन, 
जो कर नही देते, शामिल नहीं किये जाते। 

अयोग्यतायें राज्यविद्रोह । अयोग्यता कग्रेम द्वारा हटा दी जा 


३६ जैसा इस ऊपर कह श्राये हैँ यहाँ भी नया शासन विधान बन 
रहा है। 





ध्फ दुनिया के विधान 


बैठकों के लिये कोरम, स्थगित नियम, सदस्यों को भवन से 
बाहर करने इत्यादि के सबध में सीनेट के कालम में देखिये । 

उन्हें १५०० पोरड वार्षिक वेतन मिलता है। 

सख्या - ४२०। 

अधिकार 

समस्त आ्िक बिल निचले मवन में प्रथम बार विचारार्थ प्रस्तुत 
किये जाते हैं | 

बहुत कम ऐसा होता है कि अयोग्य सदस्य बेठकों में उपस्थित हो 
धारा-सभा के प्रति अनादर प्रकट करे। 


है १ ३१॥ 
पोल्लिश प्रजातन्त्र 


निचला भवन - डाइट । 

अवधि . ५ वर्ष । 

मताधिकार आम, गुत) समानसताधिकार--अनुपातिक 
प्रतिनिधित्व | 

वयस्क मताधिकार । इक्कीस वर्ष की आ्रायु--सक्रिय ड्यूटी पर 
नियुक्त फौजी वोट नहीं दे सकते । 

राजस्व विभाग, शासन तथा न्याय ( केन्द्रीय नहीं ) विभागों के 
सरकारी अफसर उन स्थानों से नहीं चुने जा सकते जहाँ वे पदों पर 
नियुक्त हैं। जब चुन लिये जाते हैं तो सुविधाये सहित छुट्टी दे दी 
जाती है | 


' शझथधिकार 
१-- सेना पर सर्वोच्च नियन्त्रण का अधिकार व्यवस्थापिका सभा में 
निहित है | है 
२--डाइट द्वारा कानून बनाने में पहल की जाती है। 
३--निर्विरोध चुनाव के सम्बन्ध में डाइट झूगड़ों का फेंसला 


करती है । 


दुनिया के विधान ४९ 


४--अआम रिहाई केवल व्यवस्थाविका सभा द्वारा कीं जा सकती है । 

सुविदाये : 

छुविधायें ओर अ्रयोग्यताएँ -- 

(अर) किसी डिप्टी पर अभियोग नहीं लगाया जा सकता | 

(व) भूमि नहीं खरीद सकता । 

(स) सेन्य सम्बन्धी सम्मान के अतिरिक्त अन्य कोई आदर सूचक 
चिन्ह या पद नहीं ग्रहण कर सकता । 

(द) एक उत्तरदायी सम्पादक नहों हो सकता ) 


$ ९४७: 
आरिट्रया 


निचले भवन के अधिकार 

नेशनल काउन्सिल अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एक कमेटी नियुक्त 
करती है जो सघ के शासन कार में, सघीय सरकार के बनाने में सहयोग 
देती है श्रोर संघीय सरकार की उन आज्ञाओं को जारी कराने में सहयोग 
देती है जिनके लिए इसकी सहमति आवश्यक है | 


नेशनल काउन्लिल 


मताधिकार समान, प्रत्यक्ष, गुप्त, व्यक्तिगत बीस वर्ष या उससे 
अधिक आयु के नर-नारियों को प्राप्त है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व | 
उम्मीदवारों की आयु कम से कम चौदीस वर्ष की होनी चाहिए | 

अवधि चार वर्ष । 

सीटों की सख्या नागरिकों की रुख्या के श्रनुपात से होती है । 

भवन की वेठक या तो चेयरमैन स्वय बुला सकता है अथवा वह 
एक चौथाई सदस्यों की माग पर बुलाता है। केवल स्थगित या भग 
कर सकता है । 

कोरम ३ 


६० दुनिया के विधान 


अधिकार ! 

दोनों भवन सघीय सरकार से कतंव्यों के पालन के सम्बन्ध में प्रश्न 
कर सकते हैँं। कोई व्यक्ति दोनों भवनों का सदस्य नहीं हो सकता। 
सरकारी नोकरों को सदस्य बनने के लिए, विशेष आज्ञा नहीं लेनी होती । 

कानूनों को नेशनल काउन्सिल में सघीय सरकार विचारार्थ उपस्थित 
कर सकती है या वह सधीय सरकार द्वारा फेडरल काउन्सिल में उपस्थित 
किया जा सकता है। २००००० मतदाता या तीन प्रान्तों के आधे 
मतदाता किसी भी कानून को बनाने की मांग कर सकते हैं। कानून 
बनाने का यह ढंग जनता द्वारा पहल ( 90एपाँवा पिातधाए6 ) 
कहलाता है। 

प्रत्येक कानून यदि नेशनल काउन्सिल निर्णय करे या बहुमत प्रार्थना 
करे तो जनमत जानने के लिए भेजा जा सकता है। 

राज्य सधियों के लिए नेशनल काउन्सिल की €वीकृति आवश्यक है । 

संघीय सेना नेशनल काउन्सिल के नियन्त्रण में रहती है। 

युद्ध की घोषणा सघीय व्यवस्थापिका सभा अर्थात्‌ दोनों भवनों का 
सम्मिलित अ्रधिविशन करता है। सम्मिलित अधिवेशन का चेयरमैन 
वारी बारी से नेशनल काउन्सिल ओर फेडरल काउन्सिल के अध्यक्ष 
होते हैं। कुछ विषयों में सघीय सरकार सिंद्धातों को निर्धारित करती 
है--प्रांत उन्हें कार्य रूप में परिणित करते हैं--प्रान्तों के शासन का 
सगठन--भूमि सुधार--जगल--बिजली की शक्ति--इमारतें--प्रान्तीय 
अफसरों की नौकरी के सम्बन्ध में नियस । 


8$९१४५ 
स्वीडन 
रिकस्टाग न 
रिकस्टाग निम्नलिखित कमेटियों को नियुक्त करती है। ++ 
राजस्व--सांग--बें क--कानून-- कृषि । 


प्रत्येक अधिवेशन सोलह व्याक्तियों कौ एक कमेटी नियुक्त करता हैं 
जिसका कार्य राजा से विदेशी सम्बन्धों पर परामश लेना होता है । 


दुनिया के विधान ६१ 


राजा की उपस्थिति में विचार विनिमय नहीं किया जाता | 

२३०--देहात ओर नगरों का अनुपात-- १४० ८० | 

आम पुरुष मताबिकार १६०६ ई० से जारी हुआ। 

अनुपातिक प्रतिनिधित्व का तिद्धान्त दोनों भवनों के चुनाव में 
लागू है । 

अवधि चार वर्ष । 

स्त्रियों और पुरुषों को २३ वर्ष की आयु में मताधिकार मिल जाता 
है । प्रत्येक श्रतिनिधि के साथ स्थान रिक्त होने पर पूर्ति के लिए व्यक्ति 
भी चल्ले जाते हैं ( ऊँचे मवन के कालम में देखिए )। 

दोनों भवनों को समान अधिकार प्राप्त हैं । 

साधारणुतया व्यवस्थापिका सभा में दिये गए भाषणों पर कोई 
कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती किन्तु भवन हैँ के बहुमत से 
अमियोग लगाने की अ्रनुमति प्रदान कर सफते हैं । 

रिकस्टाग का श्रधिवेशन प्रतिवर्ष दस जनवरी को प्रारम्म होता है। 
राजा की उपस्थिति में रिकस्टाग अथवा उसकी कोई कमेटी विचार 
विनिमय नहीं करती । 

$+१६३ 


नावें 

स्टोर थिग 

मताधिकार योग्यता २३ वर्ष की आयु---५ वर्ष का निवास | 

अयोग्यताएँ-- किसी अ्रपराघ में दरड--व्यक्तिगत मामले संभालने 
में असमर्थता के कारण दश्ड--अपनी सरकार की बिना अनुमति के 
विदेशी राज्य की नॉकरी--मत खरीदने या बेचने के कारण दश्ड-- 
एक स्थान से अधिक पर वोट दिया हो। असमर्थ व्यक्ति मत मेज 
सकते हैं । 

अवधि चार वध । 

सदस्य सख्या १५० ; नगर ओर देहात का अनुपात--१ -२। 

क्रिश्वियाना ७ सीट | आनुपातिक प्रतिनिधित्व | 

एक तिहाई सदस्य शहरी निर्वाचक क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते ई श्र 
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दो-तिहाई नावे के देहात का प्रतिनिधित्व करते हैं | 

उम्मेदवार - आयु ३० वर्ष--१० वर्ष का निवास। मनन्‍्त्री और 
पुराने मन्‍त्री सदस्य चुने जा सकते हैं | अफ़्सतर सदस्य नहीं हो सकते। 
चुने जाने पर सदस्यता स्वीकृत करनो पड़ती है किन्तु यदि वह दोबारा 
चुना गया हो और वह पहले चुनाव के पश्चात्‌ तीन अधिवेशनों में 
उपस्थित रह चुका हो तो यह अनिवार्य नहीं । रिक्त स्थान की पूर्ति के 
लिए, अन्य व्यक्ति चुने जा सकते हैं । 

भत्ता . ३०० ऋनन - मार्ग व्यय । 

चिकित्सा के लिए व्यय मिलता है ओर सेवार्थ ( गए ) 
भत्ते | सदस्य और अवकाश के समय स्थान ग्रहण करनेवाला व्यक्ति 
भ्ते के सम्बन्ध में आपस से तय कर लेते हैं । 

विशेष उपस्थिति--१२ क्रोनन प्रतिदिन मिलता है ओर सदेव की 
भांति सुविधाएं । 

कानून पहले स्टोर थिग में प्रस्तावित किए जाते हैं ततृपश्चात्‌ 
लेंगथिंग को भेजे जाते हैं । 

कूटनीति के सम्बन्ध मे रिपोर्ट की माँग की जा सकती है पर यह 
रिपोर्टें £ व्यक्तियों की एक कमेटों के सामने रखी जाती हैं। समभोते 
की गुप्त शर्तें प्रकाशित शर्तों के विरुद्ध नही होनी चाहिए। 

स्टोर थिंग का अधिवेशन प्रतिवर्ष १० जनवरी के बाद आने वाले 
सोमवार को प्रारम्भ होता है | दोनों मवनों में कोरम सदस्यों की संख्या 
का दो-तिहाई होता है। प्रत्येक्ष मवन अपना प्रेसीडेर्ट चुनता है। 
स्टोर थिग काउन्सिल आफ स्टेट से यह साग कर सकती है कि वह 
अपनी रिपोर्ट इसके सन्मुख पेश करे । 

व्यवस्थापिका समा की बेठके खुली होती हैं किन्ध॒ यदि आधे 
सदस्य मांग करे तो गुप्त हो सकती हैं । 

+ ९१७३ 


एस्थोनिया 
केचल एक भवन 


मताधिकार + ससान--सुप्त--आनुपातिक प्रतिनिधित्व । 
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अवधि तीन वर्ष। 

सदस्य संख्या १००॥ 

मतदाताश्रों की योग्यता 

आयु २० वर्ष--ऐस्थोनिया को कम से कम एक वर्ष से प्रजा हो । 
ध्यवस्थाविका सभा के सदस्यों से सेनिक सेवा नहीं ली जाती । 

अयोग्यताएँ 

विक्ृत मस्तिष्क--अन्धापन -गूंगापन--वहरापन--खर्ची लापन-- 
कानूनी वैली ( 0प्रध:087 ) नियुक्त हो और विशेष अपराधी वर्ग 
के लोग | 

पास हुए, कानूनों का जारी होना एक तिहाई सदस्यों की मांग पर 
दो माह के लिए स्थगित किया जा सकता है और यदि इस अवधि के 
श्रन्दर २५००० मतदाता मांग करें तो कानून जनमत सपग्रह के लिए 
भेज दिए जाते है ओर जनता का निर्णय श्रन्तिम होता है । 

जनता द्वारा पहल कोई भी २५०० मतदाता ब्रिल उपस्थित कर 
यह मॉग कर सकते हैं कि असेम्बली या तो उसे स्वीकृत कर ले या 
श्रस्वीकृत करदे । 

अस्वीकृति की अ्रवस्था मे जनमत सग्रह निर्णायक होता है | 

यदि असेम्बली की राय के विरुद्ध जनमत-सग्रह का निर्णय हो तो 
नए चुनाव ७४ दिन में होंते हैं | 

बजट, उधार का मामला, कर लगानेवाले कानून, युद्ध, शान्ति 
शोर सन्वियो जनमत सग्रह के लिए नही भेजी जाती । 

जनमत सग्रह की प्रथा ही इस प्रकार से ऊँचे भवन के कार्य सम्पा- 
दित फरती है । ः 

व्यवस्थापिका सभा के अविवेशन प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सोम- 
वार से प्ररम्भ होते हैं। एक-चोथाई सदस्यों की मॉग पर भी अधिवेशन 
बुलाए जाते हैं । 

व्यवस्थापिका सभा पिछले चेयरमेन की अध्यक्षता में अपने चेयर- 
मैन का चुनाव करती है | 

बेठके खुली होती हैं, किन्ठु दो तिहाई सदस्यों कौ माग पर गुप्त 
बैठके की जा सकती हैं। 
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०2 


इड्लेएड 

हाउस आफ़ कामन्स 

सदस्य सख्या * ६४० । 

मताधिकार वयस्क मताधिकार , आयु २१ वर्ष , छ. महीने से 
उस निर्वाचन क्षेत्र में या समीप के निर्वाचन ज्षेत्र में रहता हो-अयवा 
उस निर्वाचन क्षेत्र में उसके काम का आफिस, दुकान, गोदाम दस पौड 
सालाना किराये का हो | उनमें उसके स्वय रहने की आवश्यकता नहीं | 

दो निर्वाचन क्षेत्रों मे निव्रास और सकान की योग्यता के कारण 
मत दे सकता है। अतणव व्यापारियों को मजदूरों से अधिक सुविधा है । 

यूनीवर्सिटी--समस्त वयस्क पुरुष ग्रेजुएट । 

अयोग्यताएं. विदेशी, अकिचन , लार्ड सभा के सदस्य और 
संस्थाओं में रहनेवाले विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति । 

नामज़दगी का पचों दाखिल करने का समय एक घन्टा--२४० 
पौड जमा करने पढ़ते हैं | यदि किसी उम्मेदवार को पड़ने वाले मतों का 
ह भाग न मिले तो यह जपम्तानत जब्त हो जाती है | 

मतदाताश्रों की सूची घर घर जाकर तेयार की जाती है। पार्लिया- 
मेश्ट अपना अवधिकाल केवल हाउस आफ लाडज़ के भी राजी होने 
पर बढठा सकती है | 

अनुपस्थित मतदाता यदि देश के अन्दर ही हों तो डाक द्वारा मत 
भेज सकते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को बिना डाक व्यय हरेक मतदाता के 
पास एक पर्चा मेजने का अधिकार है । 

कोई सदस्य त्यागपत्र नहीं दे सकता , पर यदि कोई ऐसा करना ही 
चाहे तो उनके लिए. नाममात्र का कोई पद दे दिया जाता है जेसे 
चिस्ट्रेन हन्ड्डस अथवा लकास्टर कौ डची जिनमें कुछ नद्दी करना 
पड़ता । यह बाकायदा नियुक्ति समझी जाती है यत्रपि केवल एक मन्नरी 
के लंकास्टर की डची के पाने के समय के अतिरिक्त कोई वेतन नहीं 
देना पड़ता । 

यदि स्पीकर यह समझे कि 'क्लोजर' लगाने से मन्विमएडल के साथ 
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अन्याय होता है तो बह उसे न लगाए--दस वर्ष से प्रयुक्त नहीं 
हुआ--जब भी इच्छा हो स्पीकर अपनी आज्ञा से दर्शक गेलरी खाली 
करा सकता है। 

कर लगानेवाला ब्रिल एक पब्चिक बिल हे--फिन्तु जिनका म्युनि- 
सिपेलटियों या रेलों से सम्बन्ध होता है प्राइवेट त्रिल कहलाते हैं-- 
प्राइवेट सदस्य पब्लिक बिल विचारार्थ उपस्थित कर सकते हैँ--लेकिन 
ग्रार्थनापन्र पर आधारित प्राइवेट बिल ऊँचे या निचले क्रिसी भी 
भवन में उपस्थित किये जा सकते हैं । 

कामन्स सभा का कोरस ४० है--प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर 
के पश्चात्‌ ४० सदस्यों द्वारा असमन्तोषज्ञननफ उत्तर बताकर स्थगित 
प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछने की आशा दे दी जाती है । 
भवन जब्र चाहे स्थगित हो सकता है किन्ठु भवनों के अधिवेशन साथ- 
साथ समाप्त होते है | चुनाव के बाद स्पीकर पार्टैनन्दी में नहीं पढ़ता । 
अमेरिका के हाउस आफ ऐिप्रजेस्टेडिव की प्रथा इसके विपरीत है। वहाँ 
खुनाव के पश्चात्‌ स्पीकर और भी अधिक पार्दी भावना से प्रेरित हो 
जाता है। 


। १६ 5; 
स्पेन 


कर 


कार्टेज्ञ 
२३ वर्ष की आयु का व्यक्ति सदस्य हो सकता है | 
४ वर्ष की अववबि | 
+ २० ६ 
फ्रान्स 


इकेले किसी भवन की बैठक अनियमित है, सीनेट वेचल न्यायालय 
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के रूप में अकेली बेठक कर सकता है। ऐसे समय सौनेट स्वय अपने 
अधिकार से बेठक करती है। 

बैठकें खुली होती हैं | पूर्ण बहुमत द्वारा गुप्त बेठके हो सकती हैं। 

जब तक कमेटी रिपोर्ट न दे, बिलों पर चेम्बर आफ डिपुदीज में 
विचार नहीं होता। प्रेसीडेश्ट वीटो नहीं कर सकता किंतु ऐसा कभी या 
कतई ही नहीं क्रिया गया। चेम्ब्रर की २० कमैटियों होती हैं। प्रत्येक के 
४४ सदस्य होते हैं। 

इगलेणड में कामन्स भवन को कानूनन तथा वास्तविक दोनों रूप 
में बज़ट पर नियंत्रण प्राप्त है। 

फ्रोस में चेम्बर को केवल वास्तव में, कानूनन नहीं । 

संयुक्त राष्ट्र मे हाउस आफ रिप्रजेन्टेटिव को यह नियत्रण न कानूनन 
आर नाहीं वास्तव मे प्राप्त हैं । 

फ्रांस मे सवेतक इत्यादि नहीं होते | सदस्यों को लाबी** में कोई 
यह बताता नहीं फिरता क्नि उन्हें क्या करना है, और किस ओर मत 


देना है| 


+ २१; 
बेल्जियम 


निचला भवन: हाउस आफ रिप्रज्जैन्‍्ठेटिव 

मताधिकार * प्रत्यक्ष, २१ वर्ष की आयु और ६ माह की निवास 
योग्यता । 

चुनाव . निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, ह्लियों को दो- 
तिहाई के बहुमत से एक मत दिया गया है। मत दाताओं की सूची 
निय्रमानुसार रहती है ( जैमा कि आआस्ट्रिया मे हैं ) अनुपातिक प्रति- 
निधित्व | मत-दान अनिवाय है । 

३७--लाबी मवन के समीप वाले कमरों को कहते हैं जहाँ सदस्य 

बैठा करता है।., 
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सख्या * ४०,००० निवासियों के पीछे एक के अनुपात से प्रतिनिधि 
चुने जाते हैं । २५ वर्ष की आयु आवश्यक है। 

योग्यताएँ बेल्जियम का नागरिक या निवासी हो था उसे पूरी 
नागरिकता प्रदान की जा चुक्री हो। 

सदस्यों की सुविधा. जब तक बोई अपराध करते समय न पकढ़ा 
जावे क्रेद नहीं हो सकती । यदि भवन मॉग करे तो सदस्यों पर से अभि- 
योग मसूख कर दिया जाता है । 

भा $ १९,००० फ्राऊ़ वाषिक भत्ता। मार्ग-ब्यय इसके अ्रतिरिक्त 
रिटायर्ड होने पर देने के लिये कोष स्थापित किया जा सकता है । 

सदस्यों की आधी सख्या प्रति दूसरे वर्ष रिटायर हो जाती है | 

प्रत्येक असमर्थ पुरुष तथा बच्चेत्राले विधुर को जो ५ फ्राऊ़ का 
हाउस टेक्स देते हैं, यदि वे ३५ वर्ष की आयु के हैं, एक अतिरिक्त मत 
दिया जाता है | इसी प्रकार उन सत्रों को भी जो २५ वर्ष की आयु प्राप्त 
कर चुके हैं ओर जिनकी वास्तविक्र जायदाद २००० फ्राक के मूल्य की 
है अथवा जो भूमि से इतनी द्वी आय कमाते हैं | अ्रथत्रा जिनका नाम 
पब्लिक डेट ( ऋण ) रजिघ्टर में हैं, एक अ्रतिरिक्त मत दिया जाता 
है | जिनका इतना घन सेविंग्ज बेंक में जमा है कि १०० फ्राक़ व्याज 
मिलती हो, उन्हें भी अतिरिक्त मत प्राप्त है। तीसरा मत उन सप्रों को 
प्राप्त है जो ग्रेजुएट हों, या माध्यामिक शिक्षा पूरी कर चुक़े हों, या 
शिक्षा जैसे कार्य में लगे हों--पर तीन से अधिक मत नहीं होते | ( यह 
सूचना बुड़ो बिल्सन के अथ से ली गई है जो १६१८ ई० तक ही है। ) 

अधिवेशन--नपम्बर में प्रति वर्ष द्वितीय मगलवार को प्रारम्भ 
होकर कम से कम ४० दिन चलते हैं । 

व्यवस्थापिका सभा का अधिवशन खुला होता है किंतु यदि प्रेसी- 
डेण्ट या बहुमत चाहे तो गुप्त हो सकता है। 

सदस्यों को सरकारी सेवा में जाने पर स्थान रिक्त कर देना होता 
है, किन्तु छुबारा चुनाव लड़ सफता है | वाइस-प्रेसीडेश्ट तथा प्रेसीडेश्ट 
का चुनाव प्रत्येक अधिवेशन में प्रत्येक भवन स्वय करता है। 

यदि मत समान शआवें, तो मोर्गे अस्वीकृत समझी जाती हैं । पांस 
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करने के लिये कोरम भवन का बहुमत है। बोलकर मत दिये जाते हैं 
या उठे रहकर तथा बेठे रहकर । 


मंत्रियों को प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं, मदन को नहीं । 
£* २२ ६ 
५ ९ 
डनमाक 


नियला भवन; फाल्कस्टीन । 


सब नर-नारी जो देश के निवासी हैं और जिनका रहने का स्थान 
है मतदाता हैं यदि (१) वे किसी बुरे अपराध में दण्डित होकर उस 
समय सज़ा न भुगत रहे हों, अथवा (२) उन्हें जन-सगठनों से आशिक 
सहायता आपत्ति काल में मिली हो, और उन्होंने ऋण चुकाया न हो, 
अथवा (२) जिनकी जायदाद समाप्त हो गई है ओर जिन्हें दिवालिया 
घोषित कर दिया गया हो। 

सदस्यों की सख्या १४० से अधिक न होगी । 

आनुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित किया जा सकता है। 

अवधि * ४ वर्ष । 

बेतन मिलता है । 

भवन में वक्तव्य कानूनी माने जाते हैं ! 

प्रत्येक मवन अपना चेयर मैन स्वय चुनता है। 

मबन की कार्यवाही का विवरण प्रकाशिव होता है किंतु जनता सुप्त 
रखने की कह सकती है। 

सम्मिलित बेठक : प्रत्येक चेम्बर के कम से कम आधे सदस्य उप- 
स्थित हों । 

रीज़स्टाग राजधानी ( कोपेन देगन ) में वेठती है | 

चुने हुए सरकारी अफसरों कौ किसी की अनुमति नहीं लेनी होती । 
विशेष अवस्थाओं में; वेतन भोगी पदों को ग्रहण करने वाले सदस्य 
कामूनन दूसरी बार में फिर चुने जा सकते हैं । 
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ब्रिना आधे सदस्यों की उपस्थिति के कोई मत नहीं लिया जा 
सकता। 


$ २३ $ 
इटली 


निचला भवन : चेम्बर आफ डिपुटीज़ | 

४३४ सदस्य । 

गुप्त मतदान। प्रतिनिधित्व आनुपातिक नहीं । 

सम्पूर्ण पार्टी सूची पर मत्र लिया जाता है। 

जिस पार्टी को सबसे अधिक मत मिल्ते वह भवन की दो-तिहाई 
सीटों पर अधिकार कर लेती है । मत दाता जिस पार्टी को चुनना चाहते 
हैं उसके चिन्ह पर लाइन कर देते हैं। ( फासिध्तों का चिह्न तिनक्रे तथा 
कुल्हाड़ी प्राचीन रोमन चिन्ह है ओर पपुनारी का क्रास तथा तलवार ) 

अन्य पर्टियों कों आपत में अनुपात से सीटे मिल जातीं हैं । 

अवधि ४५ वर्ष | प्रदान सन्नी भवन को कभी भी भग करने का 
निर्णय कर सकता है। 

( बाद में जुलाई १६३३ ई० ) कहा जाता है ऊफ्रि प्रधान मन्नी 
केवल मतदाताश्रों के पास एक सम्पूर्ण सूची विचारार्थ मेज सकता है । 

सरकार को व्यत्रस्थापिका सभा ने स्वय फाफो श्रार्डीनेन्श की शक्ति 
देदोहे। 

कानून को केवल मोटी रूपरेखा बनाई जाती है--सरकार आर्डी- 
नेन्सों तथा डिक्रियों से उन्हें भर देती हं--कभमी कभी यह अधिकार 
नीचे के कर्मचारियों को दे दिया जाता है ( वास्तव में इन डिक्रियों 
को बनाने में परिश्रम तथा लागू करने में कठिनाइयाँ आश्चर्यजनक हैं| 

अधिक बिल प्रथम बार में निचले भवन में उपस्थित किये जाते 
हैं, सीनेट मान जाती है -न माने तो और नये सीनेटर नियुक्त कर दिये 
जाते हैं । 

स्पीकर निष्पक्ष होता है । 


कि 
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कमेटियोँ का चुनाव तथा प्रश्न करने का ढंग फ्रांसीसी तरह का है। 

चम्बर ६ कमेटियों में विभाजित है। ( प्रत्येक्ष २ माह के पश्चात्‌ 
फिर से बनती हैं ) इनमें से प्रत्येक्ष बनने वाली कमेटी में एक सदस्य 
भेजता है। 


£$ रह ६ 
| प 
मेक्सिको 
निचला भवनः हाउस आफ रिपरज्जैन्टेटिव । 


अवधिः २ वर्ष । 

सौटों की सख्या प्रत्येक ३०००० या २०००० से श्रधिकर के विभा- 
जन के पीछे एक प्रतिनिधि । किन्त॒ प्रत्येक राज्य का कम से कम एक 
सदस्य होना चाहिए | प्रत्येक सदस्य के साथ उसके रिक्त स्थान की पूर्ति 
के ज्ञिए स्थानापन्न ( 57/57प6 ) भी चुना जाता है। 

चुनावः प्रत्यक्ष 

योग्यताएँं: १--नागरिफ हो २--अ्रायु पद्चीस वर्ष की हो, 
३--राज्यों का निवासी हो या चुनाव के छ माह पूर्व निवासी बन गया 
हो; ४--चुनाव से ६० दिन पहिले एक सक्रिय सेनिक सेवा में न रहा हो, 

प५--बिना ६० दिन पहले त्यागपन्न दिए शासन विभाग का सेक्रेटरी 
या असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अथवा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अथवा राज्य 
का गर्वनर अथवा सेक्रेटरी आफ स्टेट ( राजमन्त्री ) अथवा राज्य का 
स्यायाधीश नहीं हो सकता । 

श्रयोग्यताएँ: घामिक मतों के पादरी अथवा पदाधिकारी अ्रयोग्य 
समझे जाते हैं । 

कोरम- बहुमत । 

अधिकार ; 

१--उधार और करों के सम्बन्ध के बिल केचल निचले भवन में 
प्रस्तावित किए जा सकते हैं । 

२--साधारण कानून को निम्नलिखित में से कोई भी प्रस्तावित 
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कर सकता है । ( श्र) प्रेसीडेन्ट द्वारा ) ( व) किसी भवन द्वारा, (सं) 
राज्य की व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा । 

टिप्पणी » वे बिल जो (अ ) ओर (स ) और राज्यों के प्रतिनिधियों 
द्वारा प्रस्तावित किए. जाते हैं, उन पर कमैटियों विचार करती हैं । 

जिन बिलों को भवन स्वय प्रस्तावित करते,हैं उन पर मवनों की 
कार्यवाही के नियमों के अनुसार कार्य होता है । * 

३--प्रेसीडेन्ट का वीठो --(3 ) वे बिल जो प्रेसीडेन्ट द्वारा दस 
दिन में वापिस नहीं भेजे जाते, पास हो गये समझे जाते हैं | (४ ) यदि 
प्रेसीडेग्ट विरोध करे तो बह उसे मयन के पास पुनर्थिचार के लिए भेज 
देता है जिसमें वह प्रस्तावित क्रिया गया था। यदि वह भवन दो-तिहाई 
के बहुमत से उसे फ़िर पास करे तो वह दूसरे भवन के पास पुनतिचार के 
लिए, भेज दिया जाता है | यदि दूसरा भयन भी उसे दो-तिहाई के मत 
से स्वीकृत करे तो कानून पास समझा जाता है। 

४--सीनेट द्वारा वीटो वह बिल जिसको सीनेद एक दम अ्रस्वीकृत 
कर देती द्वे उतकी भवन में उसके सुझावों सहित दोबारा जाच होती है 
और यदि भवन फिर स्त्रीकृति दे तो वह प्रेसीडेन्ट के पास विचारार्थ मेज 
दिया जाता है। 

काँग्रेस के ग्रिकार :--ये अधिकार विस्तृत रूप से ७३ से ७७३ 
घाराओं! में ३२ शीर्ष को के अन्तर्गत गिनाए, गए हैं । 

१--नये राज्यों को शामिल होने की सहमति देना | 

२--४०० ० ०वर्ग मील के ज्षेत्रफत में राज्यों फो स्थायित करना । 

३-- वर्तमान राज्यों में से नये राज्य बनाना थदिं जममत इसके 
अनुकूल हो | ऐमे राज्यों की जनसख्या कम से क्रम १२०००० होनी 
चाहिये और इस विपय में राज्यों की व्यवस्थापिका समाश्रों तथा सघ के 
भवन के प्रेमीडेन्ट की भी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । नये राज्यों 
में स्वय अपना मार सम्मालने की चिन्ता होनी चाहिये। इस प्रकार का 
निर्णय सघ के दोनों भवनों को दो-तिहाई के बहुमत से तथा राज्य की 
व्यवस्थापिका सभा को साधारण बहुमत से मान्य दोना चाहिये | किन्तु 
यदि सम्बन्वित राज्य उक्त प्रस्ताव से सहमत न हो तो राज्यों की व्यव- 
स्थापिका सभाओं के दो तिदाई बहुमत की सहमति आवश्यक है। 
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४--राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करना । 

५ - राजघानियों को परिवर्तित करना । 

६--काचून सम्बन्धी अधिकार । यह अधिफ्रार उन संघीय प्रदेशों 
के सम्बन्ध में प्राप्त हें जिन पर प्रेसोडेन्ट द्वारा नियुक्त गवर्नर शासन 
करते हैं। यह गवंनर प्रेसीडेन्ट द्वारा हठाये जाते हैं | सुप्रीम कोर्ट के 
समस्त न्यायाधीशों ओर प्रथमवार मुऊदमों पर विचार करने वाले न्‍्याया- 
धीशों को कोंग्रेत मत डालकर नियुक्त करती है। श्रटर्नी जनरल सीधे 
प्रेसोडेन्ट के मातहत होता है । 

७--बजट के लिए आवश्यक कर लगा सफता है। 

८--उधार ले सकता है और ऋण तथा विदेशी व्यापार के विषयों 
पर अधिकार रखता है| 

६--तटकर सम्बन्धी कानून बनाता है। 

१०--खानों, व्यापार, उधार, उद्योगों के विषय में कानून बनाता है 
आर मोट प्रचारित करने वाला एक बैंक स्थातित करता है। 

११--विदेशी ममालो के सम्बन्ध में अधिकार हैं | 

१२५--युद्ध की घोषणा करता है ॥ 

१३--शक्ष के जहाजो के पढ़ने के सम्बन्ध में नियम बनाता है। 

१४--जहाजरानी के सम्बन्ध में कानून बनाता है। 

१५ -जल और स्थल सेना के सम्बन्ध में कानून बनाता है। 

१६--ने रनल गाड़ के सम्बन्ध में नियम बनाता है। 

१७ -मागरिक्रता, विदेशियों को नागरिक्रता प्रदान करने, उपनितेश 
प्रवास, प्रवेश, जनस्वास्थ के सम्बन्ध में कानून बनाता है। जन-स्त्रास्थ्य- 
परिषद प्रेसीडेन्ट के मातहत काम करती है । इसका कोई सेक्रेटरी नहीं 
होता, स््रच्छुता सम्बन्धी अधिकरी को विशेषाधिकार प्रप्त हैं । जनस्वास्थ 
परिषद द्वारा बनाये गये नियम कोंग्रेम द्वारा परिवर्तित किये जा सफ़ने हैं। 

१८प--सन्देश के आम साधनों, डाक, सड़कों, डाकपरों, तारघरों 
आर सधीय युद्ध ऋणों के सम्बन्ध में कानून बनाता है। 

१६--मुद्रा, सुद्रण और विनिमय के सम्बन्ध में कानून बनाती है। 

२०--विना जुती हुई सूमि पर अधिकार तथा उसे वेचने के 

सम्बन्ध मे कानून बनाती है। 
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२१--वैभागिक ओर वेधानिक कर्मचारियों पर श्रधिकार तथा 
नियन्त्रण । 

२२--सघ के विरुद्ध अपराध और उनके लिए दण्ड | 

२३--सघीय विषयों में क्षमा प्रदान | 

२४--आमन्‍्तरिक शासन तथा दण्ड के नियम कॉग्रेस में अनित्रार्य 
उपस्थिति | उपस्थित सदस्यों को भूलचूक के लिये दरड । 

२५- कोष पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में कानून प्रस्तावित करना | 

२६-- न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए. मत देना। 

२७-नन्‍्यायाधीशों के त्याग पन्न स्वीकार करना | 

२८--जगलात, कृषि सम्बन्धी स्कूल स्थापित करना और अजायब- 
घर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाए स्थापित करना । इनके द्वारा प्रदान की 
हुई उपाधियों नियमित मानी जॉयगीं | 

२६---अरन्तरकालीन या स्थानापन्न प्रैसोडेन्ट चुनना | 

३०-प्रेसीडेन्ट का त्यागपत्र स्वीकार करना | 

२१-ह हिसाब फी जॉच पढ़ताल करना। 

३२--उपरोक्त अधिकारों के उचित उपयोग के लिये कानून बनाना । 


$ २५१५ $ 
जापान 


जैनरो--यह एक विधान के अतिरिक्त बडे राजनीतिशों की परिषद 
है - इसमे वे व्यक्ति हैं जिन्होंने १८६८ ई० की नई व्यवस्था कायम की 
थी । यह परिषद सम्राट ओर प्रिवीकाउन्सिल के नीचे है--इसने देश की 
बहुत सेवा की हे--परन्तु इनके विचार शासन विधान से मेल नहीं खाते | 
सम्राट पर इनका बहुत प्रभाव है। इसके कुल दो या तीन सदस्य 
जीवित१८ हैँ और इसका शीघ्र ही श्रन्त हो जायगा | 





इ८--इसका अ्रन्तिम सदस्य कई वर्ष हुए स्वर्गवासी हो गया है इस 
प्रकार इस संत्या का अन्त हो गयाथा। 


डे दुनिया फे विधान 


हाउस आफ रिप्रजेन्टेटिव--निचला भवन । १६२० ई० का 
चुनाव कानून--पुदष मतदाता २८,७०,००० अथीन प्रत्येक १००० मि- 
वासियों के पोछे १०२ मतदाता हैं जब्र कि पहले प्रति हजार के पीछे 
केवल र८ थे । 


४६४ सदस्य--३२५ वर्ष की आयु -हाउस आफ रिप्रजैन्टेटिव के ' 
चुनाव के लिए लड सकते हैं । वयस्क पुरुष मताधिकार के विषय में 
विचार हो रहा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत १३० लाख मतदाता होंगे। 


प्रेसीडेन्ट और वाइसप्रैसीडन्टों की नियुक्ति सम्राट उन तीन उम्मेद- 
वारों में से करता है जिन्हे प्रत्येक भवन प्रतिपद के लिए प्रस्तावित करते 
हैं | भत्ता ००० येन | वाइस प्रेसीडेन्ट को ३००० येन मिलते हैं । सद- 
स्‍्यों को २००० येन और मार्ग भत्ता किन्तु जो सदस्य सरकारी नोकरी में 
होते हैँ उन्हे यह भत्ता नहीं मिलता । 


सम्राट हाउस द्वारा पास किये गए कानूनों को वीयो नहीं कर सकता, 
यद्यपि शासन विधान उसे यह अधिकार देता है। तिलों को सरकार या 
दोनो भवनों में से कोई प्रस्तावित कर सकते हैं। दोनो भवनों को बजट के 
अतिरिक्त अन्य विषयों मे समान अधिकार प्राप्त हैं। वजठ पहले हाउस 
आफ रिप्रेजेन्टेटिव के सामने पेश किया जाता है। 


डाइट का अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है । अधिवेशन तीन महीने 
चलता है, राजाज्ञा से अधिवेशन की श्रवधि बढ़ाई जा सकती है। 
सम्राट विशेष अधिवेशन बुला सकता है। बेठकों की कार्यवाही खुले आम 
होती है पर सरकार की मांग पर अथवा भवन के प्रस्ताव पर गुप्त बेठके 
हो सकती हैं। भवन का कोई भी सदस्य भवन से दिये गये भाषण अथवा 
मत के लिए बाहर उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता । 

विन्तु जनता के सामने प्रकट किये गए विचारों के लिए वह कानून 
उत्तर दायी है । समस्त साधारण अपराधों में सदस्यों को गिरफतार नहीं 
किया जा सकता। विन्तु बडे अपराधों में अथवा आन्तरिक श्रव्यवस्था 
या विदेश में गढ़ब्ड के मामलों में छूट नहीं है । भवन की अनुमति से 
झभियोग लगाया जा सकता है। 


दुनियां के विधान ७४ 
$ २६ $ 
सोवियत रूस 


प्रान्तीय कॉग्रेस या मूवरनिया में नगर सोवियतों के २००० के 
पीछे एक के अनुपात से प्रतिनिधि होते हैं और देहाती जिला कॉग्रेस में 
१०,००० निवासियों के पीछे १ प्रतिनिधि होता है। अधिकतम सख्या 
३०० है उसन्तु प्रान्तीय कॉग्रेस के तुरन्त पहले द्वी यदि काउन्टी कोंग्रेस 
हो चुकी हो तो प्रान्तीय कॉग्रेस के लिये चुनाव देहाती सोवियतों के स्थान 
पर काउन्दी कॉग्रेस करती है । 

काउन्दी या यूजद कॉग्रेस मे आम सोबियतों के प्रति १००० निवा- 
सियों के पीछे १ के अनुपात से प्रतिनिधि होते हैं। अधिकतम संख्या 
३०० होती है । 

देहाती या बोलस्त कॉमग्रिस में ग्राम सोवियतों के १० सोबियतों सदस्यों 
के पीछे एक के अनुपात से प्रतिनिधि होता है। 

टिप्पणी :() काउन्टी कॉग्रेस में उन नगर सोवियतों के प्रति- 
निधि होते हैं जिनकी जनसख्या १००० से कम है । 

(॥!) जबकि ग्राम सोवियतें, जिनकी जनसख्या १००० से कम होती 
है, आपस में मिलती हैं और काउन्टी कॉग्रेस के लिए डेलोगेट चुनती 
है। वे ग्राम सोवियते, जिनकी सदस्य सख्या १० से कम दे देहाती या 
बोलस्त कॉमग्रेस को प्रतिनिधि भेजते हैं । 

सोवियत कॉम्रेस या तो स्वय एक्जीक्यूटिव कमेटी बुलाती हैं अथवा 
ऐसी स्थानीय सोवियतों की मॉग पर बुचाई जाती हैं जो जनता के कम 
से कम एक-तिहाई भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं | 

आल रशियन कोंग्रेस के नवें अधिविशेन के निश्चयानुसार समस्त 
कॉग्रेस वर्ष में एक वार बुलाई जाती है--आवश्यकता के अनुसार 
विशेष अधिवेशन बुचाये जा सकते हैं । 

प्रेदीडियम--विशेष अधिवेशनों और नये चुनावों के लिए आजा 
दे सकती है। 


रा दुनिया के विधान 


प्रत्येक काँग्रेस स्वयं अपनी एक्जीक्यूटिव कमेटी चुनती है। प्रादे- 
शिक और प्रान्तीय कॉग्रेस की एक्जीक्यूटिव कमेटियो की अ्रविकतम 
संख्या २५ हो सकती है, देहाती कॉमग्रेस में यह सख्या १० होती है और 
काउन्‍्टी या यूजद कॉम्रेस मे सदस्यों की यह अधिकतम संख्या बीस तक 
हो सकती 'है। 


एक्जीक्यूटिव कमेटी उस कॉग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है जो 
उसे चुनती है । अपनी सीमा में अपने शासन क्षेत्र के अन्दर कॉमग्रेस 
सर्वोच सत्ता होती है। बैठकों के अवकांश-काल में यह सत्ता एक्जी 
क्यूटिव कमेटी के पास रहती है। ग्राम सोवियतों की भी अपनी 
एक्जीक्यूटिव कमेटियां होती हैं। इनकी सदस्य सख्या अधिक से अधिक 
पांच होती है । 


3 हा 5 
ऊँचा भवन 
$ 7 १ 
पे 
आयरतलणए्ड 


ऊंचा भवन : सीनद्‌ आयरेन 


यह सदस्यों की नामावलियों से निर्मित किया जाता है ( सदस्यों की 
न्यूनतम आयु २५ वर्ष) इन नामावलियों में निर्वाचित सदस्यों की सख्या 
के तिगुने नाम रहते हैं । इनमें दो-तिहाई डेल आयरेन द्वारा ओर एक- 
तिहाई सीनद आयरेन द्वारा नामजद किए जाते हैं। इन नामावलियों 
से २५ वर्ष की आयु ओर उससे अधिक आयु वाले मतदाता आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव कर लेते हैं । 

अवधि १२ वर्ष । 


वे बिल जो सीनद आपयरेन द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं डेल आय- 
रेन द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं या (अ) परिवर्तित फ्रिये जा सफते हैं 
जब कि वे डेल आयरेन द्वारा प्रस्तात्रित समके जाते हैं, (ब) अस्वीकृत 
किये जा सकते हं। ऐसी अवस्था में वे उसी अविवेशन में प्रस्तावित 
नहीं किये जा सकते । ऊ्रिन्द डेल आयरेन अपनी इच्छा से उन पर 
पुनर्विचार कर सकती है। 

जुलाई १६३३ से डेल आयरेन द्वारा पस्तावित किये जाने के लिये 
आवश्यक विश्राम काल को १८ महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया 
गया है । 


थ्प दुनिवा के विधान 


राजस्व--आय्िक बिल डेल आयरेन से अस्वीकृत होकर सौनद के 
पास सिफारिश के लिए जाते हैं | हन्हें डेल आयरेन अस्वीकृत कर 
सकती है। 

कुछ अन्य बातें--क्रोई भी स्वीकृत विल डेल आयरेन के है बहुमत 
अथवा सीनद के साधारण बहुमत की लिखित माग पर ६० दिन के लिये 
मंसूख किया जा सकता है । ६० दिन बीतने के पूर्व यदि सीनद आय- 
रेन का है बहुमत कहे या मतदाताओं का ७ भाग माग करे तो उसे 
जनमत संग्रह के लिये भेजा जा सकता है। आशिक बिलों पर यह बात 
लागू नहीं होवी । 

दोनों भवन मिलाकर सातहत व्यवस्थापिका सभायें ( घारा ४४ ) 
स्थापित कर सकते हैं ओर पेशेवर काउन्सिलों को कानूनी अधिकार 
प्रदान कर (४५ धारा ) के स्थापित कर सकते हैं । 


; २ ४ 
कैनेडा 


सीनेट : 

नामज़द होती है। अतर्कालीन रिक्त स्थानों कौ पूर्ति गवर्नेर-जनरल 
करता है। 

संख्या : ७२ सदस्य तीन विभागों में बेटी रहती है :(१) 
श्रोन्‍्टोेरिश्रो--२४ सदस्य; ( २ ) क्यूबैक--२४ सदस्य; ( ३ ) तठ के 
समीप वाले प्रात--२४। इसके अतिरिक्त १९ सदस्य नार्थ ब्रृंखविक के 
तथा अन्य १२ नोवा स्क्राटिया के होते हैं । 

कुल सदस्य सैंखया--६६ | 

इसके अतिरिक्त ६ या तीन सदस्य समान रूप से नामजद किये जा 
सकते हैं । 

सम्राट जीवन के लिये नामजद कर सकता है। लगातार के दो 
अधिवेशनों में अनुपस्थित सीट को रिक्त कर देती हैं । दिवालियापन, 


दुनिया के विधान ७९, 


जन-ऋण की अदायगी का न होना, तथा देशद्रोह--यह भी सीट को 
रिक्त घोषित किये जाने के लिये काफी है। 

उश्मेदवारों की योग्यताये 

(के ) आयु ३० वर्ष । ' 

( ख) भूमि अथवा अन्य सम्पत्ति ( बधक के अलावा भी ) वास्तव 
में भ्रथवा व्यक्तिगत रूप में ४००० पौंण्ड हो। 


(ग) जिस प्रात से चुना जाय उसका निवासी हो | क्यूवैक में 
उसका निर्वाचन क्षेत्र में निवास आवश्यक है। 


कोरम १५-- 


स्वीकर गवर्नर-जनरन नियुक्त करता है। 
समान सत होने पर प्रस्ताव अथवा बिल गिर जाता है । 


है दे हे 
दक्षिण अफ्रीका 


सीनेट 


(के ) ८ सदस्यों को गवर्नर-जनरल १० वर्ष की अवधि के लिये 
नामजद करता है | 


(ख) ८ सदस्यों को प्रत्येक प्रामीय व्यवस्थापिफा सभा और 
श्रसेम्बली में प्रात के सदस्य मिलकर चुनते हैं । 

( ख ) में चुनाव आनुपातिऊ प्रतिनिवित् द्वारा होता है। 

योग्यताएं 

आयु तीस वर्ष । असेम्बली की सदस्यता के लिये प्रातों द्वारा 
निर्धारित योग्यतः होना अनिवारय है। सघ में ५ वर्ष से रहता हो | 


योरपीय प्रजा होना चाहिए.। यदि सीनेट के लिये चुना जाय तो 
कम से कम यूनियन में उसकी ४०० पौंए्ड की कीमत को अचल सम्पत्ति 
होनी चाहिए । 


<० दुनिवा के विधान 


सीनेट अपना प्रेसीडेर्ट चुनता है जो त्याग-पत्र दे सकता है। उसे 
प्रस्ताव ( अविश्वास ) द्वारा हटाया भी जा सकता है । 

कोरम ; * ४० सदस्यो में १९ की उपस्थिति | 

प्रेसीडेण्ट का कास्टिंग मत होता है। 

आशिक बिलो को कर बढाने के लिये परिवर्तित नहीं कर सकती। 

मतभेद्‌ -- 


मतभेद होने पर, जिनमें श्राथिक जिलों पर मतभेद भी शामिल है, 
उसी अधिवेशन के समय मे सम्मिलित बैठक बुलाई जाती है और 


उपस्थित महानुभावों का बहुमत अन्तिम निर्ण॑य देता है। 


४0०४ 


आस्ट्रेलिया 


सीनेट ; 

राज्यों द्वारा सीधा चुनाव-प्रत्ति राज्य के ६ प्रतिनिधि। किंतु 
विनस्लेए्ड यदि चाहे तो विभाग बना सकती है। 

वयस्क मताधिकार । प्रत्येक मतदाता केवल एक मत देता है। 
सीनेटर छुनने में चूकने से सीनेट का कार्य नहीं रुकता | इनमें आधे 
बारी-बारी से बदलते रहते हैं। अतर्कालीन रिक्त स्थानों को व्यवस्था- 
पिका सभा भरती है। 

यदि बेठक न हो रही हो तो एक्डीफ़्यूटिव काउन्सिल की सहमति 
से गवर्नर नामजद कर सकता है। 

यदि लगातार दो माह अनुपस्थित रहने पर स्थान रिक्त घोषित 
कर दिया जाता है। 

कोरम एक-तिहाई । 

प्रेसीडेन्ट का एक मत होता है पर कास्टिंग मत नहीं । 
- यदि मत बराबर हो, तो प्रस्ताव गिरा समझता जाता है| 

अवधि . ६ वर्ष | 


दुनिया के विधान प्‌ 


राजस्व विलों को परिवर्तित नहीं कर सकता क़िठु उन्हें अस्वीकृत 
कर सकता है । 

वेतन १०००० पौंड वाषिक | 

परिवतन करने के सदेश भेज सकता है। 

अन्य विषयों में सीनेट को हाउस आफ रिप्रजैन्टेटिव के समान 
ही अधिकार प्राप्त है। 

मतभेद 

यदि हाउस आफ रिप्रजेन्टेटिव द्वारा स्वीकृत विपय सें 
सीनेट परिवर्तन अथवा अ्रस्वीकृति देती है ओर हाउस आफ 
रिप्रजेन्टेटिव परिवर्तन नहीं चाहता किंठ॒ सीनेट फिर वेसे ही रुख रखती 
है तो गवर्नर-जनरल दोनों को भग कर देता है। यदि फिर भी हाउस 
आफ रिप्रजैन्टेटिव पास करे तथा सोनेठ अस्वीक्षत करे तो एक 
सम्मिलित बैठक बुलाई जाती है और उसमें पूर्ण बहुमत आवश्यक है । 


फ्रान्स 
सीनेट * 


यह म्यूनिस्पेलिटियों के डेलीगेटों के निर्वाचक्त मंडलों द्वारा 
निश्चित सख्या में पूर्ण बहुमत द्वारा चुने जाते हैं। अथवा लगातार 
दो बार मतदान से चुने जाते हैं ) एक या अधिक वेकल्पिक 
( ४[(९४7८६ ) डेलीगेट भी चुने जाते हैं। डेलीगेटों को मार्ग- 
भत्ता मिलता है। 


सदस्यों की योग्यता ४० वर्ष की श्रायु | ( प्राचीन शासक 
परिवार सदस्य नहीं हो सकते ) | सेन्य सेवा में केवल मारशल और 
एडमिरल ही सीनेट के सदस्य वन सकते हैं। बिना पूर्ण बहुमत के 
पाये अथवा रजिस्टर्ड मतदाताओं के एक-चौथाई से कम मत पाये कोई 
नहीं चुना जा सकता.) यदि तोसरे चुनाव की आवश्यकता पढ ' जाय, 
ते साधारण बहुमत से ही निर्णय हो जाता है। 

आसत आयु. ६३-६५ 


छरे दुनिया के विधान 


अवधि - ६ वर्ष ( * प्रति तौन वर्ष बाद रिठ्यर हो जाते हैं ) 

सदस्य संख्या ३१४। 

भत्ता - २७०० फ्राक या ५०० डालर भत्ता दिया जाता है । 

अधिकार (१) राजस्व के अतिरिक्त अन्य विषयों में कानूनों 
को प्रस्तावित करने तथा उन पर स्वीकृति देने मे इसके अधिकार 
समान हैं। (२) यह जेम्बर आफ डिपुटोज का विरोध करने के लिये 
कानूनों को कमेटियों के सुपुरद कर देता है ओर वे वहीं पडे रहते हैं। 
केवल चेम्ब्रर आफ डिपघुटीज़ के जोर देने पर उन पर फिर विचार होता 
है । (३) सीनेट की यह अधिकार है कि बजट के मदों में कमी कर दे 
या किसी मद को रद्द कर दे किंतु यदि चेम्बर आफ डिपुटीज सहमति 
न दे तो यह उसी को बात मान लेता है। (४) त्रिना दोनों भवनों की 
अनुमति के युद्ध की धोषणा नही की जा सकती । (५) सीनेट कानूनी 
ढयग पर केबल अकेले तभी बेठक कर सकती है जब इस न्यायालय 
की तरह कार्य करना हो । (६) प्रेसीडेन्ट द्वारा चेम्बर आफ डिपुटीज 
को भग करने में सीनेट की अ्रनुमति आवश्यक है | 

एक सीनेट का सदस्य राज्य का काउन्टिलिर नहीं हो सकता 
और न वह प्रीफेक्ट आफ पुलिस के अतिरिक्त अन्य कीई प्रीफेक्ट ही 
हो सकता है । 

सत्र मिलाकर सीनेट एक शक्तिशाली सस्था है। चेम्बर श्आफ 
डिपुटीज से सदस्य सीनेट भवन में जाते हैं और फिर प्रेसीडेन्ट पद पर । 
( ४ इस प्रकार के उदाहरण हैं )) 

सीनेट एक न्यायालय भी है। यह प्रेसीडेन्ट अथवा मंत्रियों के 
विरुद्ध अपराधों तथा राज्य की सुरक्षा के विदद्ध अपराधों पर विचार 
तथा निर्णय करता है | 

भंग्र -यद्यपि प्रेसीडेम्ट सीनेट की अनुमति से चेम्बर ग्राफ 
डिपुटीज को भग कर सकता है किंठ भग करने कौ आशा पर एक 
मत्री के मी हस्ताज्ष" आवश्यक होंगे।इस कारण ५० वर्ष की 
अवधि में केबल एक बार चेम्बर श्राफ डिपुटीज ४ बर्ष के पूर्व भंग 
क्रिया गया है। 


+ 
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न्यूज़ीलैएड 


काउन्सिल : 
सरकार द्वारा नामजद | श्रव सदस्य चुने जाते हैं । 
सेंड्या ( ३४+१२-क ई सीमा नहीं ) अब ४० सदस्य ई । 
४ श्रमिक प्रतिनिधि, 
३ मारिश प्रतिनिधि नामजद होते हैं । 
श्रवधि ७ वर्ष | 
( १६६०--जीवन से ) 
वेतन. २०० पोरड वाषिक । 
परिवर्तन राजस्व के अतिरिक्त अन्य बिलों कोश्रस्त्री कृत कर 


मकती है। 
राजस्व राजस्व सबधी कोई शक्ति, नहीं। 
गति अवरोध : 


दोनों की सम्मिलित बेठक होती हे और वोठ लिए, जाते हैं| यदि 
बिल स्वीकृत न दो तो दोनों भवनों को मग कर चुनाव होने हैं । 


है 2 
जमेनी 
जम॑नी 
रीखस्ट्राट : ऊँचा भवन 


प्रत्येक राज्य प्रति दस लाख की जन सेंख्या के पीछे १ प्रतिनिधि 
के अनुपात से सदस्य भेजने हैं। प्रत्येक राज्य का कम से क्रम एक 
सदस्य होता है । यदि अतिरिक्त जन संख्या सबसे कम जनसंख्या वाले 
राज्य से अधिक हो तो उसे १० लाख मानकर एक प्रतिनिधि उस 
सेंख्या के लिये दिया जाता है। कोई राज्य अधिक से अधिक परी 
समस्त संख्याके २|१ सदस्य भेज सकता है | 


पहा दुनिया के विधान 


हि जज तिहाई 

रीज़स्ट्राट की बठक उसके सदस्यों के रिक्त तिहाई सदस्यों की माग 
पर बुलाई जाती है। इसकी कमेटियों का समभापतित्व कोई सरकारी 
सदस्य करता है | 

मन्त्रियों का यह अधिकार तथा कतंब्य है कि वे रीखस्ट्राट में 
भाषण दें | 

वादविवाद के समय कभी भी रीौख के सदस्यों को उनके विचार 
सुनने का अधिकार है। 


प्रशिया की जनसख्या यद्यपि जर्मन जनसख्या का ह है किन्तु 
रीखस्ट्राट मे उसे केवल है प्रतिनिधित्व प्राप्त है ( सदस्य सख्या २६ ) 
इस प्रकार इसके अधिकार काफी कम कर दिये गये हैं। कमेटियों में 
जिसमें उसी के सदस्य रहते हैं, किसी राज्य को एक से अधिक मत नहीं 
दिया जाता | 


गति अवरोध : 


रीखस्ट्राट किसी भी कानून का विरोध कर सकती है | ऐसी हालत 
में सरकार उन्हें रीखस्टाग के सामने प्रस्तुत करती है। यदि वह भी 
असहमत हो तो प्रेसीडेरट जनता से निर्यय की अपील कर सकता है। 
यदि प्रेसीडेण्ट ऐसा न करे तो कानून लागू नहीं होता । यदि रीखस्टाय 
का निर्णय रीखस्ट्राग के विरुद्ध दो-तिहाई के बहुमत से हो तो प्रेसीडेए्ट 
या तो कानून को लागू कर देता है अ्रथवा जनता से निर्णाय करने की 
अ्रपील कर सकता है किन्तु रीखस्टाग का निर्णय तव तक नहीं बदला 
जा सकता जब तक कि बहुमत ने मत देने मे भाग न लिया हो । 

भंग करना : 

जर्मन प्रेसीडिण्ट चांसलर के परामर्श पर रीखस्टाग को भंग कर 
सकता है किन्द॒ वह ऐसा केवल एक वार ही कर सकता है। वह 
रीखस्टाग को स्थगित नहीं कर सकता ओर न उसके अधिवेशन को 
बन्द कर सकता है, केवल भग कर सकता है । इगलेण्ड में केवीनेट के 
परामश पर सम्राट पालियामेन्ट को स्थागित कर सकता है। सम्राट उसे 
भंग अथवा व्िसर्जित मी कर सकता है । 


९ * 2 ३ ७ 


दुनिया के विधान ले 


हैं. 00 2 
स्विटज़्र लैणड 


ऊँचा भवन : काउन्सिल आफ स्टेट. (_स्‍्टेडरु ) 
प्रत्येक उैन्टन से दो सदस्य और श्रर्व केन्टन से एक सदस्य चुना जाता है। 
सदस्यों में ८० प्रतिशत यूनिवर्सिटी शिक्षा प्राप्त होते हैं। चुनाव का 

ढंग, सदस्यों का वेतन तथा कार्यकाल का निर्णय कैन्टनों पर निर्भर है | 

कार्य काल एक वर्ष से चार वर्ष तक है । ;| 

चार कैन्टन सदस्यों को व्यवस्थापिका सभाओ द्वारा चुनते है ओर 
शेप जनता के सीधे मतदान द्वारा। 

इसकी सत्ता कम है किन्तु यह कानूनों पर श्रधिक उदारता से विचार 
करती है | 

इसके अधिकार नेशनल काउन्सिल या निचले भवन के समान हैं । 

फेडरल काउन्सिल व्यवस्थापिफा सभा के विशेष अधिवेशन घुला 
सकती है किन्तु किसी भवन को न तो भग कर सकती है और न अधि- 
वेशन ही बन्द कर सकती है। 

निचला भवन , चेयरमैन ओर वाइस चेयरमैन चुने हुए होते हैं। 

लगातार कोई चेयरमैन नहीं हो सकता। 

यदि सत बराबर हो तो उसका कास्टिंग मत होता है। 


4 6 $ 
सोवियत रूस 
ऐक्जीक्यूटिव कमैटी उन सोवियतों के प्रति जो उन्हें चुनती है उत्तर- 
दायी होती है । ऐक्जीक्यूटिव कमैटी या तो सोवियतो के बैठक स्वय 


बुलाती है या आधे सदस्यों की माग पर बुला सकती है। यह वबैठकें 
नगरों में सप्ताह में एक बार और देहातों में सप्ताह मे दो बार होती हैं। 


मद दुनिया के विधान 


योग्यताए . (क) प्रत्येक नागरिक को जिनकी श्रायु १८ बर्ष हो 
चुकी, है चुनाव के अधिकार प्राप्त हैं। 

(ख) निवास स्थान के सम्बन्ध में योग्यता आवश्यक नहीं किन्तु 
अधिकतर उसी स्थान के निवासी होते हैं । द् 

(ग) उत्पादक कार्य से जीवन उपाजैन करता हो । 

(ध) घरेलु कार्य में लगा हो; किसानों को खेती, उद्योग, ब्यापार में 
सहायता करता हो ( किसान और मजदूर कजाक ) (ड) जल या स्थल 
सेना का सिपाही हों। 

(व) नागरिक हो पर कार्य करने मे असमर्थ हो । 

(छ) इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति जिन्हे टी अध्याय माग २ पेराग्राफ 
२० में निर्देशित क्रिया गया है ) इसका सम्बन्ध विदेशी श्रमिकों से है। 

टिप्पणी --स्थानीय सोवियते केन्द्रीय सत्ता की स्वीकृति से आयु 
कम स्थिर कर सकते हैं । 

अयोग्यताएँ (धारा ६०५) (क) जो लाम के लिए दूसरों से 
सेवा लेते हैं । 

(ख) जो पूंजी या उद्योगों से व्याज की आमदनी पर.जीवन 
निर्वाह करते हैं। 

(ग) व्यक्तिगत व्यापारी ऐजन्ट और मध्यस्थ । 

(घ) पादरी या सन्त | 

(ड) पिछुली गुप्त पुलिस या विशेष पुलिस के दस्ते का एजेम्ट था 
स्वामी । 

(च) शासक जाति का सदस्य | 

(छ) वे जिन्हें किसी बुरे अपराध में दण्ड मिल चुका है। 
प्रादेशिक या ओब्लास्ट कांग्रेस - इसमें नगर सोवियतों के ५००० 
मत दाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि और यूजद के २५००० निवासियों 
के पीछे एक डिप्टी होता है। अधिकतम सख्या ५०० हो सकती है । 

इन काग्रेसों की उत्तनी बेठकें नहीं हुई जितनी का विधान में 
निर्देश है क्योंकि प्रबन्धक सत्ता स्वयं हाथ में रखना चाहते थे । 

ओब्लास्ट यूवरनिया यूजद बोलस्ट कांग्रेस । 

बजट राजस्व नीति सोवियत के घन अपहरण के आधारभूत 
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सिद्धान्तों की सहायक है--समस्त साधन आल रशियन काग्रेस अयवा 

, आल रशियन सेन्‍्द्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी को सॉंप दिये गए हैं। 
आल रशियन सेन्द्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी करों को निर्धारित करती 
है। श्रामदनी के जरियों के विषय में निर्णय करती है ओर राज्यों 
तथा स्थानीय सोवियतो में आय का वितरण करती है। सोवियत) 
केवल स्थानीय आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए. कर लगा सकती है । 
ञ्राम आवश्यकताश्रों को पूर्ति केन्द्रीय कोष से की जाती है । 


8९०१ 
स्‍ल्ावा, क्रोटों तथा सर्वों का राज्य 


काउन्सिल आफ स्टेट 
काउन्सिल आफ स्टेट एक सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता 
है। उसके श्राघे न्यायाधीश राजा द्वारा नेशनल असेम्बली द्वारा 
नामजद सदस्यों में से चुने जाते हैं श्रोर शेष आधे नेशनल असेम्बली 
द्वारा राजा के नामजद सदस्यों में से चुने जाते हैं । 


)११॥१ 
अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र 


ऊँचा भवन * सीनेट 
प्रत्येफ राज्य से हाउस आफ रिप्रैजेन्टेटिव की भाति दो सौनेटर 
जुने जाते हैं| कार्य काल ६ वर्ष । एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष 
बदलते रहते हूँ । अन्तरकालीन रिक्त स्थानों की पूर्ति अस्थाई रूप से 
राज्य की व्यवस्थापिकरा समा द्वारा की जाती है| 
उम्मीदवारों की योग्यताएे 


रु न्‍् 
आयु तीस बप--कम से कम नो वर्ष की नागरिक्रता--और निबास 
सम्बन्धी योग्यत्ता । 
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वाइस प्रेसीडेन्ट सीनेट का सभापतित्व करता है और दोनों पत्ञों 
के समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देता है | जब वाइस 


प्रसीडेन्ट प्रेतीडेन्ट का पद सभालता है तो सीनेट स्वय अपना प्रेसीडेन्ट 
डुन लेती है। वह अपने अन्य अफसरों का भी चुनाव करती है । 


हाउस आफ़ रिग्रजेस्टेटिब का चुनाव राज्य की व्यवस्थापिका 
सभाओं द्वारा किया जाता है। कांग्रेस के दोनों भवनों का अधिवेशन 
पहली दिसम्बर को प्रारम्प होता है । प्रत्येक भवन अनुशासन सम्बन्धी 
नियम बनाता है और दो-तिहाई बहुमत की सहमति से किसी सदस्य 
को निकाल सकता है। प्रत्येक भवन में कोरम के लिये सदस्यों की 
उपस्थिति आवश्यक है। लेकिन कम सख्या होने पर बैठक अगले दिन 
के लिये स्थमित कर दी जाती है। 


कोई भी भवन कांग्रेस के अधिवेशन काल मे बेठकों को तीन दिन 
मे अधिक स्थगित नहीं कर सकती | कभी कभी बेठके गुप्त होती हैं । 


सुविधाएं और भत्ते --कोई भी सीनेट करा सदस्य इसी नये शेर 
सेनिक आफिस थर नियुक्त नहीं किया जा सकता और न किसी ऐसे ही 
पद ही पर नियुक्त क्रिया जा सकता है जिसका वेतन बढाया गया है। 
फोई अफसर सीनेट का सदस्य नहीं हो सकता । सीनेट आय सम्बन्धी 
बिलों में सशोधन प्रस्तावित कर सकती है अथवा उनसे सहमति प्रकट 
कर सकती है। 


सदस्यों को वेतन मिलता है | 


इस पद को प्रात्त करने के लिए लोगों की बहुत इच्छा रहती है 
क्योंकि अवधि मे स्थायित्व है और इसे नियुक्ति तथा सघ सम्बन्धी 
शासन-सत्ता प्राप्त है । 

न्याय सम्बन्धी अधिकार --सीनेट को हाउस आफ रिप्रजेन्टेटिव 
अमभियोगों पर विचार करने का अधिकार है | विचार करते समय 
सदस्यों को शपथ ग्रहण करनी पडती है ) जब प्रेसीडेन्ट पर अभियोग 
लगाया जाता है उस समय चौंफ जतटिस सभापतित्व करता है। दण्ड 
उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई के बहुमत की राय से दिया जाता है । 
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जैकोस्लोवाकिया 


ऊँचा भवन सीनेट । 

मताधिकार आम प्रत्यक्ष, समान मताधिकार | आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व | 

वयस्क मताधिकार-२६ वर्ष की आयु | 

सदस्यों की आयु--४५ वर्ष | 

सदस्य-सख्या--१५० । 

अवधि +प८ वर्ष | 

कानूनों को दोनों ही भवनों में प्रस्तावित किया जा सकता है। 
कानूनों पर दोनों ही भवनों की स्वीकृति आवश्यक है । 

यदि चेम्वर आफ डिपुटीज पस्तावित करे तो सीनेट को : 

१--एक सप्ताह में पुष्टि कर देना चाहिए। 

२--आर्थिक विलों की एक माह में पुष्टि कर देनी चाहिए | 

यदि सीनेट द्वारा प्रस्तावित हों : हि 

तो चेम्बर आफ डिपुटीज को उनकी पुष्टि ३ माह में कर देनी चाहिए । 

टिप्पणी --फिन्तु यदि इसी बीच में किसी की अवधि समाप्त हो 
जाय तब शेष समय नई बेठक मे गिना जाता है। 


( ) यदि चेम्बर आफ डिपुटीज् द्वारा प्रस्तावित हो, और सीनेट 
उसे अ्रस्वीकृत कर दे तो चेम्बर श्राफ डिपुटीज के द्वारा पूर्ण बहुमत से 
इुबारा पुष्टि किये जाने पर बिल पास हो जाता है। (॥7 ) किन्तु यदि 
सीनेट तीन-चौथाई के बहुमत से अस्वीकृत कर दे, तो चेम्बर आफ 
डिप्पुटीज़ के ३/५ बहुमत की ग्रिल को पास करने के लिये आवश्यकता 
होती है। ( ॥0 ) यदि सीनेट प्रस्तावित करे और चेम्बर आफ डिपुटीज 
अस्वीकृत कर दे तो सीनेट द्वारा पुष्टि कर उसे फिर विचारार्थ भेज 
सकती है, ्रौर यदि चेम्बर फिर भी अस्वीकृत कर दे, तो विल को 
एकदम त्याग दिया जाता है। इस प्रकार अस्वीकृत बिल दुबारा १ वर्ष 
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के भीतर प्रस्तावित नहीं किये जा सकते। किसी मवन द्वारा छशशोधन का 
अर्थ एक प्रकार से अस्वीकृति होता है | 


कार्पथियन रूथीनिया को शिक्षा, भाषा, स्थानीय सरकार के सबंध 
में स्वतन्नता प्राप्त है ओर उसे राष्ट्र-संघ को अपील करने का अधिकार 


है। 


पोलिश प्रजातंत्र 


ऊँचा भवन ; सीनेट । 


चुनी हुई सभा । 
अधिकार -- 


सीनेट में सशोधन ३० दिन के अद प्रस्तावित किये जा सते हैं । 
वे डाइट द्वारा पास किये जा सकते हैं या ११/२२ के बहुमत से 
ग्रस्यीकृत किये ज सकते हैं। ऐसी हालत में वे अस्वीकृत समके 
जाते हैं | 


है. 


४ प्रात प्रत्येक प्रात से एकचौथाई सदस्य लिये जाते हैं। 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व | 


सीनेट के सदस्यों की सख्या-डाइट को संख्या की एक-चोथाई। 
मतदातान्आयु ३० वर्ष । 
सदस्य”-श्रायु ४० वर्ष | 


डाइट स्वय अपने को दो-तिहाई के बहुमत से अ्रथवा प्रेसीडेन्ट उसे 
बैठक में उपस्थित सदस्यों के ३/५ के बहुमत की सहमति से भंग कर 
सकता है| ऐसी बैठकों का कोरम सदस्य संख्या का आधा होता है| 
सोनेठ भी साथ में भग कर दी जाती है । 
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8: ९७7 .4 
स्वीडन 


ऊँचा भवन सीनेट । 

सेंख्या १५० सदस्य | अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं । 

सदस्य के पास चुने जाने के तीन वर्ष पूर्व से इतनी वास्तविक 
सम्पत्ति होनी चाहिए जिसका कर लगने का मूल्य ५०,० ० कोन 
(२, ७७७ पौण्ड ) हो या वाषिक आय ३००० क्रोन ( १६६ पौरड ) 
हो । 

शवधि ८ वर्ष | प्रति वर्ष ह सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। 
ये सदस्य काउन्टी काउसिलों और ६ नगरों के मतदाओ द्वारा चने जाते 
हैं जो ८ समूहों में विभाजित हैं । प्रति वर्ष इनमे से एक समूह में चुनाव 
होते हैं । 

सन्‌ १६२१ ई० के बाद से स्वय अपना स्पीकर चुनती है। 

दोनों भवनों की समान अधिकार प्राप्त हैं | 

जब दोनों चेम्बर अलग अलग मत देते हैं तो दोनों चेम्बर में 


अलग अ्लग मत-गणना कर निर्णय जाना जाता है। दोनों का बहुमत 
किसी विष्रय का निर्णय करता है | 


ऊंचा भवन : लेगटिंग 


लेंगटिंग का निर्माण स्टोर्थिंग के एक-चौथाई सदस्य चुने जाकर 
होता है। शेष तीन-चौथाई प्रथम भवन जो 'अडेलस्टिंग” कहलाता है 
के सदस्य होते हैं | ;$ 
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लगटिंग तथा सुप्रीम कोर्ट, अथवा दोनों के तीस सदस्य मिलाकर 
दोनों के प्रेसीडेन्टों सहित रीखस्ट्राट का निर्माण करते हैं। रीखस्ट्राट 
काउन्सिल आफ स्टेट के विरुद्ध लगाये गये अभियोगो पर विचार करती 
है। अथवा स्टोथिंग का सुप्रीम कोर्ट अडेलस्टिंग के अमियोग पर 
विचार करता है। लेगश्टिंग का प्रेसीडेन्ट सभापतित्व करता है। अभि- 
युक्त एक तिहाई तक को चुनोती दे सकता है किन्तु न्यायालय की सदस्य 
सख्या न्यूनतम पद्रह होती है । 

यदि दो बार उपस्थित किये जाने पर लेगटिग दोनों बार श्रस्वीकृत 
कर दे तो स्टोर्थिंग द्वारा दो-तिहाई के बहुमत से उस विषय का निपटारा 
हो जाता है। इनमें से प्रत्येक विचांर बिनिमय में कम से कम रे दिन 
का अन्तर दिया जाना चाहिए.। पास होने पर राजा तो स्वीकृति प्रदान 
करेगा अथवा उसे वापिस भेज देगा । इस हालत में उसे राजा के 
सन्मुख दुबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता | 

यदि बिल बिना परिवर्तन लगातार तीन स्टोथिग ( चुनाव ) से पास 
हो जाता है, जो एक दूसरे से दो लगातार होने वाले अधिवेशनो से दूर 
होते हैं और फिर राजा के सन्मुख राज्य के लिये लाभदायक बताया 
जाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो वह स्वीकार कर लिया जाता हैं। 


+ २६ ६ 
आस्ट्रिया 


ऊँचा भवन : फेडरल काउन्छिल 


बियाना तथा लोअर आस्ट्रिया को १९ सीठे दी गई हैं और अन्य 
प्रात अपने नांगरिकों की संख्या के अनुपात से सदस्य भेजते हैं| न्यूनतम 
संख्या तीन है | प्रत्येक सदस्य के लिए, एक स्थानापन्न भी नियुक्त किया 
जाता है। कम से कम एक सीट उस पार्ण को दी जाती है जिसके 
दूसरे नम्बर सब से ऊँचे मत पडे हैं। प्रांतीय डाइटों द्वारा आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं । चुनाव ऐसे व्यक्तियों मे से होता है जो 
प्रातीय डाइट के सदस्य नहीं हैं । 


दुनिया के विधान हक 


सभापतित्व वारी बारी से प्रानों के पास छुद्द माह के लिये वर्णमाला 
के अनुसार नाम पर रहता है । यह पद प्रात के उस व्यक्ति को मिलता 
जिससे अधिफतम मत मिले हैं। 

कोरम के नियम नेशनल काउन्सिल के समान हैं । 

यह नेशनल काउन्सिल के पास कानूनों में सशोधन आठ सप्ताह में 
फेडरल चासलर द्वारा भेज सकती है। किंठ नेशनल काउन्सिल द्वारा दुबारा 
पुष्टि(यदि आठ सप्ताह की श्रववि में फेंडरल काउन्सिल फिर सशोधन न 
करे) कानूनों को प्रामाणिक कर देता है ओर कानून जारी कर दिये जाते हैं | 

फेडरल कोसिल नेशनल काउसिल के कार्यवाही के नियमों को 
सशोधित नहीं कर सकती। न वह नेशनल काउन्सिल को भग कर 
सकतो हूँ ओर न सघ के अनुमानों को स्वीकार कर सकती हैं। वह सघ 
के ऋणों और सघ की सम्पत्ति का शासन भी नहीं कर सकती । उनमें 
वह परिवत्तेन भी नहीं कर सकती । 

फेंडरल काउन्प्िल सघ के अनुमानों अ्रथवा ऋणों के साथ हस्तक्षेप 
नहीं कर तकती । 


$ ७ ६ 
इंगलेण्ड 


ऊँचा भवन : हाउस आफ लार्ड 
(! ) इसमें ब्रिठिश पीयर (76८४७ ) होते हैं। (॥) १६ 
स्काटिश पीयर होते हैं। (7) जीवन भर के लिये चुने हुए ८ 
आइरिश पीयर होते हैं। (ए ) योक तथा केण्टरवरी के आक विशप, 
तथा २४ सोद अन्य विशपों के लिये होती हैं जिनमे लन्दन विन्चेंस्टर, 
डरहम के पादरी अवश्य रहते हैं। (०) और ६ कानूनी लाड ! 
ख्रीयीयरों को लाड-भवन में बेठने का नियम नहीं | 


पीयर--पद को त्यागा नहीं जा सकता, लेकिन जब प्रथम बार पद 
प्रदान किया जा रहा दो, उसो समय उसे अस्वीकृत किया जा सकता है। 
पालियामेरट के कानून द्वारा अथवा विशेष कार्या से ज़प्त हो सकता है । 


९४ दुनिया के विधान 


एक पौयर यह माँग कर सकता है कि देशद्रोह अथवा घोर अपराध 
के गमियोग मे पीयर ही उसका विचार करे । 

लाड--भवन पर लार्ड चासल्र सभापतित्व करता है किन्तु उसे 
अनुशासन के कोई अधिकार प्राप्त नहीं। यदि दो व्यक्ति वोलना चाहि 
तो उसे यह भी निश्चय करने का अधिकार नहीं कि कौन बोलेगा । 

मवन स्वय निर्णय करता है। वह भवन को स्थगित भी नहीं कर 
सकता । 

कोरम ३ । बुधवार तथा वुहस्पतिवार को बेठके होती हैं। कभी 
कभी सोमवार तथा शुक्रवार को भी होतो है । 

कानून पास करने के लिए, ३० सदस्य उपस्थित होने चाहिए | 

तीन अधिकार--() कोई भी सदस्य कागजात की मॉगकर वाद- 
विवाद प्रारम्भ कर सकता है । (॥) विशेष न्याय अधिकार। (7 ) 
सदस्यों के लिए न्यायालय । अपील कोर्ट है और हाऊस आफ कामन्स 
द्वारा लगाये गये अमियोयो पर विचार तथा निर्णय करता है । 

हाउस आफ लाड्ड एक न्यायालय है जिसके सदस्य ६ कानूनी लाडं, 


लार्ड चांसलर तथा वे अन्य व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कमी कोई ऊँचा 
कानूनी पद भार सम्हाला हो । ' 

पीयर के अभियोग पर सम्पूर्ण भवन विचार करता है। यदि उसका 
अधिवेशन हो रहा हो कानून तथा तथ्यों, दोनों बारे मे नहीं तो भवन 
केवल तथ्यों पर विचार करता है और लाड चासलर कानून के सम्बन्ध में 
निर्णय करता है | 

गति अवरोधः--समस्त साधारण बिल जो हाऊस आफ कामन्स 
मे ३ लगातार अधिवेशनों मे, जिनके बीच का अतर प्रथम तथा अतिम 
विचार में २ वर्ष हो, पास किये गये हैं स्वत ही पास होगये समझे 
जाते हैं। 

अंग --यह ५ ला्डों के एक कमीशन द्वारा किया जाता दे 
जिनमें लार्ड चांसलर भी एक होता है | 


वे राजा का भाषण, भग करते हुए, पढते हैं | 


दुनिया के विधान है 


; ए८ ; 
डेन्माक 


ऊंचा भवन : लैए्ड स्टिंग -- 

लेण्डस्टिंग-- ७६ सदस्य होते हैं--इनमें से ५६ बड़े निर्वाचन ज्षेत्रों 
से निर्वाचक मण्डलों द्वारा चुने जाते हैं--और १६ सदस्य लैरणड स्टिंग 
से अवकाश अहण करने वाल्ते सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से 
चुने जाते हैं। ५६ सदस्यों में से आधे का हर चौथे साल नया निर्वाचन 
होता है। १६ सीटों का भी हर चोये साल चुनाव होता है | 


प्रत्येक आठवें वर्ष हटा दिये जाते हैं। 

उस्मेदवारों की योग्यताएं “ 

फाकेटिग के प्रत्येक मतदाता की आयु २५ वर्ष होनी चाहिये | उसे 
निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिये लेकिन लेण्ड स्टिंग द्वारा चुने 
गये १६ सदस्यों के सम्बन्ध मे निवास सम्बन्धी योग्यता आवश्यक नहीं | 

वेतन बही है जो फाकेटिग के सदस्यों की मिलता है। प्रत्येक भवन 
अपने चेयरमैन का स्वय चुनाव करता है। 

कोई भी भवन कानूनों को प्रस्तावित कर सकता है। 

जब फाकेटिंग बिल को पास कर देता है तो वह लेण्ड स्टिग के 
पास अधिवेशन के समाप्त होने के तीन महीने के अन्दर भेज दिया 
जाता है। 

वहा यदि वह पास न हों अथवा दोनों भवन किसी समझौते पर न 
पहुँचे तो एक जोइन्ट पालियामेन्टरी कमेटी नियुक्त कौ जाती दे जो इस 
सम्पन्ध में अपनो रिपोर्ट देती है ओर अपने सुकाव उपस्थित करती है | 

तत्‌ पश्चात्‌ प्रत्येक भवन अपना निर्णय करता है । 


ओर जब फाकेटिंग आ्राम चुनाव द्वारा नये सिरे से बन जाता है तो 
वह अपने साधारण अधिवेशन में विल को फिर एक बार स्वीकार कर 


५६ दुनिया के विधान 


लेएडस्टिग के पास भेज देता है । यदि फिर भी कोई समझौता न हो सके 
तो राजा लेण्डस्टिग को भग कर देता है। इस अवस्था के अतिरिक्त 
लेण्डस्टिंग केवल तम्मी ओर भग होती है जब शासन विधान में सशोधन 
किया जा रहा हो। 

राजा फाकेटिंग को भग कर सकता है। 

टिप्पणी -- 


सन्‌ १६३८ ई० में एक बिल डेन्मार्क की व्यवस्थापिका सभा में 
प्रस्तावित किया गया था जो बहुत बढ़े बहुमत से स्वीकृत हो गया था । 
इसमें शासन विधान में दो बडे परिवतंन प्रस्तावित किये गये थे। प्रथम 
गह कि ऊंचा भवन उठा दिया जाय, दूसरा यह कि मतदाताओं की आयु 
घटा कर २३ वर्ष कर दी जाय, नये शासन विधान में जनमत गणना 
(२७(शथ्यरतण ) के अधिक प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव किया 
गया था। सन्‌ १६१५ ६० के शासन विधान के अनुसार यह नये प्रस्ताव 
जनता की राय जानने के लिये सोपे गये किन्तु प्रस्तावों के पक्ष में कुल 
रजिस्टरड मतदाताओं के ४५ प्रतिशत के बहुमत से मत नहीं श्राये जो 
कि आवश्यक था। अतएब यह प्रस्वाव ग्राह्म नहीं हुए । 


४ 58 $ 
वेल्ज़ियम 


ऊँचा भवन - सीनेट । 

प्रत्येक प्रांत से उसकी जनसंख्या के अनुसार सदस्य चुने जाते हैं | 
(१) आधे हाउस आफ रिप्रजेन्टेटिव के सदस्य (२) प्रात्तीय 
काउन्सिलरों द्वारा अानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा २००,००० निवासियों के 
पीछे १ प्रतिनिधि के अनुगात से चुने जाते हैं। प्रत्येक १,२४००० निवा- 
सथियों के भाग के पीछे एक अतिरिक्त सदस्य होता है। (३ ) सीनेट 
आधी सेंख्या की मिला सकती ( ८०-०एॉ ) है। (४) आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व द्वारा। (५) राजपुन्न, बेल्जियम के गशजकुमार, यदि 


ढुनिया के विधान ९७ 


श्यू वर्ष की आयु के हों, किंतु विचार-विनिमय में वे उस समय तक 
भाग नहीं लेते जब तक उनकी आयु २५ वर्ष की न हो । 

योग्यतायें ( ) वे वेल्जियम के नागरिक जिन्हें नागरिक तथा 
राजनैतिक श्रघिकार प्राप्त ई | (7 ) मनत्रियों, यूनीवर्सिटी के ग्रेजु 
एटॉ, प्रातीय गवर्नरों, पुराने सेन्‍्य अफसरों, प्रोफेसरों, व्यापारिक 
कम्पनियों के मैनेजर और वे मजदूर काउन्सिलों के प्रतिनिधि जो 
२ वर्ष तक पदाधिकारी रह चुके हैं, सदस्यता के लिये खडे हो सकते 
हैं | हाउस आफ रिप्रजेन्टेटिव तथा सीनेट के पुराने सदस्य भी खड़े 
हो सकते हैं । 

व्यापारिक न्यायालयों के स्थायी सदस्य ओर रायल एकेडेसी के 
पुराने सदस्य ओर प्रातों के पुराने गवर्नर भी सदस्य हो सकते हैं। 
मन्नी तथा डेलीगेशनों के पुराने सदस्य भी चुने जा उकते हैं। एरोन्डा- 
इसमेंट के पुराने कमिश्नर भी खडे हो सफते हैं | प्रातीय काउन्सिलों के 
पुराने तथा बतंमान सदस्य जो कम से कम दो बार काउन्सिलर रह 
चुके हों, विन्‍्गो मास्टर (37780 798#878) पुराने एल्डर मैन, 
(8)0977767) ओर प्रधान नगरों के एल्डरमैन भी चुने जा सकते हैं। 
बेल्जियम काज्ञो के पुराने गवर्नर-जनरल् तथा वाइस-गवनेर जनरल, 
उपनिवेशिक काउन्तसिलों के पुराने तथा वर्तमान सदस्य भी सीनेट के 
सदस्य हो सकते हैं । डायरेक्टर-जनरल ओर पुराने इन्स्पेक्टर जनरल 
ऐसी वास्तविक जॉयदाद, जिसका जाचा गया मूल्य १२,००० फ्रॉक है 
आर जिस पर ३००० फ्रोंक की कीमत का कर लगता है, के मन्नी, 
स्वामी अथवा उपयोग करनेवाले भी सदस्यता के लिये खडे हो सकते 
हैं | ऐसी बैंक के जनरल मैनेजर जिनकी पूजी १० लाख फ्राक है। 
श्रौद्योगिक सस्याश्रों के प्रमुख जिनमें १०० व्यक्ति काम करते हैं और 
ऐसे कृपि-फा्मों के प्रमुख जिन में ५० व्यक्ति काम करते हैं । ऐसे कृषि 
तथा उद्योग सबंधी समुदायों के चेयरमैन तथा सेक्रेट्सी जिनकी सदस्य 
सेंस्या ५०० या अधिक है। ऐसे चेम्बर आफ कामर्स के प्रेसीडेण्ट 
जिनकी सदस्य सेंख्या ३०० है। ऐसे मत्रियों के विभागों की परामर्श 
परिषदों के सदस्य जो छुने हुए हैं और नये परिषदों के सदस्य 


ष्प्ध दुनिया के विधान 


जिनको व्यवस्थापिका सभा के दो-तिहाई के बहुमत से स्थापित किया 
गया है। 

सीनेट के सदस्य उसी समय की असेम्बली तथा आगे दो वर्ष 
तक असेम्बली के सदस्य नहीं हो सकते। कोई वेतन नहीं होता, किन्तु 
४०० फ्राक ज्ुति-पूर्ति के दिये जाते हैं, ओर साथ में मार्ग-भत्ता भी 
मिलता है। ;ृ 

प्रत्यक्ष चुनाव | उम्सेदवारों के लिये सम्पति सबधी योग्यता नहीं है। 

अवधिः ४ वर्ष । पूर्ण रूप से बदली जाती है । 

यदि सीनेट को भेंग किया गया है, त राजा प्रातीय काउसिलों 
को भी भंग कर सकता है । बैठ उसी समय हो सकती हैं जब हाउस 
आफ रिप्रजैन्टेटिव की बेंठके हो रही हों । 


३४ ०२० ३६ 
इटली 


ऊँचा भवन-- 

इसे हाउस आफ लाड तथा केनाडा की सीनेट को सम्मिभण 
समभिये। इसके कुछ सदस्य (राजकुमार) वशागत (9676४॥079) 
होते हैं। अन्य सदस्य, जो संख्या में २१ होते हैं, इन चार समुदायों 
में से चुने जाते हैं -- 

१--विशप अथवा उच्च च्च-पदाधिकारी । 

२--सरकार से सम्बंधित व्यक्ति-- जल ओर स्थल सेना से संबंधित । 

३--जिन्‍होंने विज्ञान श्रथवा साहित्य में ख्याति प्राप्त की हो । 

४--वे व्यक्ति जो निर्धारित न्यूनतम कर देते हैं। 


सीनेट इस कारण पर किसी नियुक्ति को अस्वीकृत कर सकती है 
कि वह इन सम्ुदयों के अतर्गत नहीं श्राता | 
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सदस्य सख्या--निर्धारित नहीं | वर्तमान सख्या ४०० है--विशपों 
को सरकार के साथ सब॒न्व विगढ जाने से स्थान नहीं मिला | यूनिवर्सि- 
टियों तथा एकेडेमियों को अच्छा प्रतिनिधित्व मिल गया है। वेशानिकों 
तथा विद्वानों को कम स्थान मिले हैं। 

अधिकतर वे सदस्य राजा द्वारा नामजद हैं, सीनेट उन्हें स्थान 
ग्रहण नहीं करने देती। मत्रिमडल सीनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं, 
चेम्बर आ्राफ डिपुटीज के प्रति हैं। जब यह कुछ करना चाहता है, तभी 
दिकत पैदा हो जाती है । 


जापान 


ऊँचा भवन--हाउस आफ पीयसे। 

इसे निचले भवन पर सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है। इसने वजट में उन 
मर्दों को शामिल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है जिन्हें हाउस 
आफ रिप्रजेन्टेटिव उड़ा देता है। सम्राट प्रेसीडेएट की नियुक्ति करता 
है। वाइस प्रेसीडन्टों की भी वही, सदस्यों मे से नियुक्ति ७ वर्ष की 
अवधि के लिये करता है। 

प्रेसीडेन्ट--५००० येन पाता है । 

वाइस प्रेसीडेन्ट ३००० येन पाता है| 

सदस्य--२००० येन पाते हैं। (येन ८३ डालर ) मार्ग भत्ता 
अलग मिलता है । 

इसमें १--सम्राट के परिवार के सदस्य होते हैं । 

२--कुलीनता की उपाधि प्राप्त सदस्य होते हैं। 

... रै--समप्राढ द्वारा नामजद सदस्य होते हैं-“-राजकुमार और 
माक्षिसिन-आयु २५ वर्ध--वयस्क होने पर स्थान अहण करते हैं। 
काउन्ट वाइकाउन्द और बैरन जो उन्हीं के अपने समुदाय द्वारा चुने 
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जाते हैं-- (आयु २५ वर्ष--समुदाय के १) | प्रत्येक शहर और प्रीफेक्चर 
में कर-दाताओं द्वारा एक सदस्य चुना जाता है। अन्तिम प्रकार के 
सदस्य सख्या में १५ होते हैं ओर उनकी आयु ३० वर्ष या अधिक 
होनी चाहिये । वे निर्धारित अधिकतम राष्ट्रीय प्रत्यक्ष करों को देने वालों 
द्वारा अपने समुदाय में से ही चुने जाते हैं। 

४--सम्राट द्वारा विशेष सेवा अथवा विद्बता के कारण नामजद-- 
आयु ३५ वर्ष-- इस प्रकार के सदस्य सख्या में दो से अधिक नहीं हो 
सकते | 

सदस्य सख्या--३२७४ | 

यह भवन प्रगतिशील कानूनों को रोकता रहा है । 

हाउस आफ रिप्रेजन्टेटिव--३५ वर्ष की आयु से अधिक वाले सब 
परुष उम्मेदवारी के लिये खडे हो सकते हैं । केवल कुलौन परिवारों के 
प्रमुख, जल अथवा स्थल सेना की सक्रिय सेवा में नियुक्त व्यक्ति, विद्यार्थी 
शिन्टों मतावलम्बी पादरी, मन्त्री, समस्त प्रकार के घर्मो के पादरी तथा 
शिक्षक, सरकारी अफसर, सरकारी ठेकेदार ओर वे पुरुष जो कानूनी 
रूप से अयोग्य हैं, सदस्यता के लिये खडे नही हो सकते | 

मताधिकारियों की योग्यता--आयु २५ वर्ष । उस विभाग में 
मतदाताओं की सूची बनने से कम से कम एक वर्ष पहले से उस विभाग 
में स्थायीरूप से निवास करते हों, ओर कम से कम १० येन प्रत्यक्ष 
राष्ट्रीय करों के रूप मे देते हों। 

मत गुप्त वेलेट (मतपत्न) द्वारा दिया जाता है। नाम लिखे जाते हैं । 


; २२ ; 
मेक्सिको 


हाउस आफ रिप्रजेन्टेटियं को निम्न लिखित अधिकार 


प्राप्त है :-- 
१-प्रैसीडेन्ट के चुनाव के लिए निर्वाचक मण्डल की तरह बेठना। 


१ 
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२-- कोप के नियन्त्रक के कर्तव्य पालन की देखभाल करना श्रोर 
उसके लिए अफसर नियुक्त करना । 
३--बजट की स्वीकृति प्रदान करना । 


७--पतव्लिक॑ अफसरों के विरुद्ध अभियोगों पर ध्यान देना; उन पर 
अभियोग लगाना और आन्ड जूरी की तरह कार्य करना ओर उन समस्त 
अधिकारों का उपयोग करना जो उसे शासन-विधान द्वारा दिये गये हैं । 


उत्तरदायित्व -- 

१--हाउस आफ र्प्रिजेन्टेटिव के सदस्य सीनेट की सदस्यों की 
भाँति ही समस्त साधारण अपराधों और पदाधिकारों के रूप में किये गये 
अपराधों के लिये उत्तरदायी है । 

२ - राज्यों के गवरनर और राज्यों की ब्यवस्थापिका सभाओं के 
सदस्य शासन विधान और फेडरल कानूनों को भग करने के अपराधों में 
उत्तरदायी द्वोते हैं । है 

३-प्रेसीडेन्ट राजद्रोह और घोर अपराधों के लिए उत्तरदायी 
होता है। 


ऊँचा भवन सीनेट 
इसमें प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिषि होते हैं और प्रत्येक फेडरल जिले 


के दो प्रतिनिधि होते हैं जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। 
उनके साथ स्थानापत्न भी चुने जाते हैं । 


अवधि ; ४ घर्ष । 


योग्यता : दास आफ रिप्रजैन्टेटिव के समान ही है। आयु ३५ 
वर्ष । बिना सदस्यता खोये अन्य सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता । 

कोरम 5 दो--तिहाई | 

स्थानापन्न को शेष अधिवेशन में उपस्थित होने की सूचना 


दिये बिना यदि कोई दस दिन या श्रधिक के लिये अनुपस्थित रहता है 
तो श्रनुपस्थिति के दिनों का वेतन जब्त कर लिया जाता है! 


० ४- 


शो) 
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बजट--काग्रेस पहली सितम्बर को साथ साथ बेठ कर हिसाब 
की जाच पड़ताल करती है | बजट पर बिचार करती है और अ्रन्य 
विषयों पर निर्णय करती है । 

स्थगित करना-कोई भी भवन बिना दूसरे भवन की सम्मति के 
तीन दिन भे अधिक के लिये श्रधिवेशन स्थगित नहीं कर सकता। 

सीनेट के पृथक्‌ अधिकार -- 

१--उन सन्धियों और समभौतों को स्वीकार करना जिन्हें प्रेसीडेन्ट 
ने अन्तिम रूप दिया है। 

२-प्रैसीडन्ट द्वारा नामजद राजदूतों तथा काउन्सलों की नियुक्ति 
की पुष्टि करना । 

३-राक्षेय सैना को बाहर जाने और बिदेशी सेना को अन्दर आने 
की आशा देना । 

४--प्रेसीडैन्ट द्वारा नेशनलगार्ड को बाहर भेजने के सम्बन्ध में 
सहमति देना। 

५--प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध मे अवसरों की घोषणा करना। 

६--निर्धारित विषयों में ग्रान्ड जूरी की तरह बेठ कर कार्य करना । 

७ - राज्यों के आपस में राजनेतिक मत भेदों को सुलझाना । 


है. 
ए 2 


ग्रान्त ओर न्यायालय 


। १: 
आयर लेएड शा 


कुछ अन्य बातें -- 

कोई भी पास हुआ बिल, डेल आयरन के सदस्यों के है के बहु- 
मत, श्रथवा सीनेट के साधारण बहुमत की लिखित साथ पर ६० दिन 
के लिये मसूखर किया जा सकता है। किन्तु इस ६० दिन की श्रवधि 
समाप्त होने के पूर्व ही सीनद आयरन के है के वहुमत की मॉँग पर 
या मतदाताश्रों के कट की माँग पर (आयिक बिलों के अतिरिक्त ) 
उस बिल पर जनमतनगणना ( रिशिशाधए0णा ) की श्राशा दी जा 
सफ़ती है । 

दोनों भवन मिलकर ओयरेच्टस ( (07०80॥08 ) कहलाते हैं। 
यह अपने मातहत व्यवध्यापिफा समाश्रों ओर पेशेवर काउन्सिलों 
को कानूनी श्रधिकार देकर स्थापित कर सकता है। 

न्यायालय' सुधीम को! 

सर्वोच्च श्रपील का न्यायालय --इसके निर्णय अन्तिम होते हैं, किन्तु 
प्रिवी काउन्सिल के लिये अपील की छूट दी जा सकती है। न्याया- 
धीशों को ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल नियुक्त करती है पर दिखाने को 
वे गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त कदे जाते हैं । 

हाई कीट स किसी कानून की वेधानिकता के सम्बन्ध में जाँच कर 
सकती हैं | 
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$ २ $ 
केनेडा 


संघ की इकाइयों आस्ट्रेलिया मे राज्य और केनेडा 
तथा दक्षिणी अ्रफ्रीका में 'प्रान्त' कहलाती है। 

सरकार के प्रमुख कौ उपाधि--लेफ्टीनेन्ट गवर्नर--दक्तिणी 
अफ्रीका में उसे चीफ कमिश्नर कहते हैं । आस्ट्रेलिया में गवर्नर कहते 
हैं । उनका कार्य-काल गवरनर-जनरल की इच्छा पर निर्भर है। वेतन 
केन्द्रीय घरकार निश्चित करती है। 

केबीनेटें-औन्‍्टेरियों तथा क्यूबेक की ऐक्जीक्यूटिव कमैटियाँ 
जैसा गवर्नर-जनरल उचित समझे बना सकता है। 

सेक्रो टरी तथा रजिस्ट्रार- प्रान्तों का कोषाध्यक्ष-सरकारी भूमि 
का कमिश्नर--कृषिक तथा प्राइवेट निर्माण का कमिश्नर यदि उस 
समय निर्वाचित किया गया हो जब वह पद पर था तो पद-भार 
सम्हाले रह सकता है क्यूबैंक में लेजिस्तेटिव काउन्सिल के स्वीकार 
तथा सोलीसिटर-जनरल के सम्बन्ध मे भी यही नियम है। केवल 
नोवा स्काटियो और न्यू ब्रुइनस्विक में पुरानी तरह काम चल रहा है। 

क्यूबैंक--में एक लेँफ्टीनेंट गवनर तथा व्यवस्थापिका सभा के 
दो भवन हैं । 

काउन्सिल में लेफ्टीनेंट गवनेर द्वारा नियुक्त २४ सदस्य होते हैं । 
योग्यता सीनेट के सदस्यों के समान ही है। कोरम १० है। स्पीकर 
मत देता है, किन्तु दोनों पक्षों में बराबर मठ होने पर प्रस्ताव गिरा 
समझता जाता है। 

लेजिस्लेटिव असेम्बली में ६४५ सदस्य होते हैं। प्रत्येक ग़ह-स्वामी 
जिसकी आयु २१ वर्ष हो चुकी है, ओन्‍्टेरियों की लेजिस्लेटिव असे- 
म्बली में मत दे सकता है। अवधि ४ वर हे । 

केवल क्यूबैक में ऊँचा भवन है। क्यूबैक मे स्त्रियों को मताधिकार 
झौर व्यवस्थापिका की सदस्यता नहीं दी जाती | 
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राज्यमक्ति की शपथ लेनी होती है। प्रान्तों में सीमित क्षेत्र में 
थ्रानुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग होता है | लेफ्टीनेन्ट गवर्नर तथा 
गवर्नर सम्राद के प्रतिनिधि होते हैं और सम्राठ के विशेषाधिकारों का 
उपयोग करते हैं। प्रान्तों के एजेन्ट-जनरलों का लन्दन के डामीनोयन 
श्राफिस से कोई सम्बन्ध नहीं द्ोता । 

खुधीम को्टे--कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। प्रेसीडेन्ट को एक- 
रूपता बनाये रखने के लिये, सम्पत्ति पर नियन्त्रण रखने तथा नागरिक 
अधिकारों, न्यायालयों की कार्य विधि, कृषि प्रवेश इत्यादि के सम्बन्ध 
में केचल उसी समय और सीमा तक कानून बनाने का अधिकार है 
जहाँ तक वे प्रान्तीय कानूनों के विरोधी न हों। श्रौन्टेरियों नोवा स्का- 
टिया ओर न्यू ब्र्‌इन्सविक में इनको लागू करने के पूर्व धान्तीय व्यव- 
स्थापिफा सभाश्रों द्वारा कानून की स्वीकृति दे दी जानी चाहिए | 

न्यायाधीशों को द्वाउस थ्राफ कामन्स की प्रार्थना पर सवनर- 
जनरल पदच्युत कर सकता है | 

राज्यों के न्यायालयों से प्रिवी काउन्पिल को अपील की जा सकतो 
है श्रथवा पढहिले सुप्रीम कोर्ट में जाने के पश्चात्‌ उसकी छूट पर 
श्रपील प्रिवी काउन्सिल को जा सकती है । 

केनेडा ने सुक्राव दिया था कि प्रिवी क्राउन्तिल एक भ्रमणत्मक 
सस्था हो, और कैनेडा में केनेडा के न्यायाधीशों को मिला लिया करे । 


2. 5 35 
आस्ट्रेलिया 


गर्वनरों को सम्राट नियुक्त करता है । 

गवनर बहुमत पार्टी के नेता को प्रधान मत्री नियुक्त कर देना है 
ओर व्यवस्थापिका भवन से ५ अफसर नियुक्त करता है जो व्यवस्थापि : 
धारा के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 


राज्यों का सम्राट की सरकार से सीधा सम्पर्क है। उसे पराम._, 
पर गवर्नर नियुक्त किया जाता है । वे कामनवैल्थ सरकार अथवा गवेन 
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जनरल की प्राश्ा का पालन नहीं करते । तन्दन में राज्यों के एजेन्ड- 
जनरलों की ओवनिवेशिक विभाग तथा हाई कमिश्नर के पास सीधी 
पहुँच है। 

लेजिस्लेटिव असेम्बगी की अवधि ३ वर्ष है और आम मताधिकार 
है। दोनों भवनों के सदस्यो को १५० पौरड वार्षिक वेतन मिलता है। 
और उन्हे राज्य की रेलां पर मुफ्त घूमने के लिये पास मिलते हैं। 
( न्यू साउथ वेल्स में आजीवन सदस्यता दी जाती है। सदस्यों की 
संख्या की कोई सीमा नहीं है। ) 

गवर्नर का बोटो नाममात्र का होता है। 

विक्टो रिया और क्त्रीन्तलेणड में आनुपातिक प्रतिनिषित्व है । वेस्टर्न 
श्रास्ट्रे लिया, तस्मानिया, न्यू साउथ वेल्स में केवल 'प्रीफ़ेन्सियल 
वोटिंग है । 

कुछ राज्यों में श्रनिवार्य मत-प्रदान करना होता है । 

लेजिस्लेटिव काउन्सिलों के मतदाताओं की श्रायु ३० वर्ष से ४० 
वर्ष तक है। असेम्बली के मतदाताओं के लिये थोड़ो सम्पत्ति होना 
श्रावश्यक्र है । 

कुछ राज्यों मे सदस्य नामजद भी किये जाते हैं ( विक्टोरिया, 

प्रीफ़ेन्सिपल वोटिंग ( ?7९७-०ण०ाशं ए०एट्ट ) साउथ 
आस्ट्रेलिया, बेस्ट आस्ट्रेलिया । ) 

ऊँचा भवन निर्वाचित हता है--अवधि ६ वर्ष | थोडे थोडे करके 
सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा नये चुन व होते है । 

राज्यों का कोई मी भाग कामनवेल्थ को दिया जा सकता है । 

नये राज्य जोडे जा सकते है | 

राज्यों में पुराने कानूत चालू हैं। यदि कानूनों में आपस में विरोध 
उपस्थित हो तो कामनवेल्थ के कानून मान्य होते हैं । 

राज्यों द्वारा सुद्रा नहीं ढाली जा सकती | 

झ्ास्ट्रेलिया का हाई कोर्ट--गवर्नर जनरल न्यायाधीशों की नियुक्ति 
श्राजीवन के लिए करता है किन्तु व्यवस्थापिका सभा के प्राथना पत्र 
पर हटाये जा सकते हैं। सबसे अच्छे कानूनदाँ श्राकर्षित द्वोते हैं। 
अ्रच्छा वेतन तथा स्थायी पद मिलता है और उनका दर्जा निश्चित 


न 
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होता है । न्यायार्ध श योग्य होते हैं । पार्टी राजनीतिश होते हुए भी वे 
विश्वासप्राप्त होते हैं । 

इसकी आधेफार सीमा में सन्धियों, कान्छुलर, राज्यों के आपती 
भगडे भी हैं। साथ ही वे मासते भी है जिनमें कामनवैल्थ एक पार्टी 
होती है--ओऔर वे मामले भी जिनसे क्रामनवल्थ छफसर सबधित हों | 

जहाँ तक इन अधिकारों का प्रश्न है, राज्यों के काबूनो को भग 
करने के अभियोगों पर विचार जरी की सहाण्ता से होता है। 

शासन विधान हाउस आफ झामन्स ही दे सकता है। 

श्रास्ट्रे लिया के न्यायालय कुछ शासन सबधी ओर कुछ न्याय- 
सबधो होते हैं। वे तठ कर तथा राज्यों के आपसी ( 7९7889/९ ) 
सन्देश के साधनों की जॉच पढ़ताल करते हैं। प्रिवी काउनिवल में 
गपोल की सीमित करने के लिये यदि कोई बिल पेश हो तो वह सम्राट 
की अनुमति के लिये रख लिया जाता है । 

राज्यों के न्यायाधीशों को गवर्नर आजीवन काल के लिये नियुक्त 
करता है शोर वे इगलेण्ड के समान ही दोनों मवन के प्रस्ताव पर हटाये 
ज्ञा सकते ६ । 


। ४: 
न्यूज़ीलेएड 


न्याय-विभाग-पंच अदालत 
देश आठ झओद्योगिक विभागों में विभाजित है | प्रत्येक में सुलह 
फ्री काउन्सिलें हूँ । 
यदि व्यक्तिगत कर्मचारी चाहें अथवा समुदाय या सध माँग-करे 
तो सुलह करानेवाले काउन्सिलर एक स्थानीय का उन्सिल स्थापित कर 
सकते हैं । 
पार्टियों द्वारा न्यायाधीश सहायक ( 38525807 ) नामज़द किये 
जाते हैं । यदि सफल हो तो निर्णय दोनों पत्तों पर वाध्य करनेवाला 
ऐठ है. । प्रउफत होने पर पच अ्रदालत के सुपुर्द हो जाता है जित 
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एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और एक-एक सदस्य स्वामी तथा 
भ्रमिक का होता है । है 

कार्य-काल ३ वर्ष के लिए होता है | २० वर्ष के समय में बिना 
इड़ताल किये अथवा मजदूरों से अधिक काम लिये मजदूरी बढी है ! 


| प ;$ 
दक्षिणी अफ्रीका 


शासनकर्ता का कार्य-काल ५ वर्ष है और उनका वेतन प्रेसीडेशट 
द्वारा निर्धारित किया जाता है। नियुक्ति में प्रातीय निवासियों के साथ 
विशेष रियायत की जाती है । 

एक्जीक्यूटिव कमेटी में शासनकर्ता तथा ४ अन्य सदस्य रहते 
हैं - थे काउन्सिल के सदस्य हो सकते हैं पर बाहर से भी लिये जाते 
हैं--काउन्सिल द्वारा चुने जाते हैं-- उस समय तक पद पर बने रहते हैं 
जब तक कि उत्तराधिकारी न चुन लिये जावे--कार्य-काल निश्चित 
नहीं--इत्तफाक़या रिक्त स्थान की पूर्ति या तो काउन्सिल चुनाव से 
करती है या शेष सदस्य स्वयं मिलाकर ( ०0-9६ ) कर लेते हैं । 
चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित द्वारा होता है । 

कौसिल उतने ही सदस्य होते हैं जितने कि उस प्रान्त के हाउस 
आ्राफ़ असेम्बली मे सदस्य होते हैं किन्तु न्यूनतम सख्या २५ है। 

भंग नहीं की जा सकती । 

काउन्सिल स्वयं चेयरमैन चुनती है-स्वय अपने नियम बनाती है 
किन्तु गवर्नर जनरल उन्हें अस्वीकृत कर सकता है। 

भत्ता के विषय में गवर्नर जनरल की परिषद निश्चय करती है। 

शासन-सम्बन्धी अधिकार--समस्त विषयों में जो प्रांतीय सरकारों 
के लिये नियत नहीं। शासनकर्ता गवर्नर-जनरल का एकमात्र एजेंण्ट 
होता है ओर काउन्सिल से अलग कार्य करता है । 

शार्थिक बिलों की पहले से ही शासनकर्ता द्वारा सिफारिश छी 
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जानो चाहिए। वे समस्त आड्डीनेन्स जो पास किये जायें गवर्नर- 
जनरल के पास भेजे जाने चाहिए । ! 

शासनऊर्ता तथा वे काउन्सिलर जो सदस्य नहीं हैं काउन्सिलों 
में भापण देने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार 
रफते हैं । 

शासनफर्ता को एक्जीक्यूटिव कमेटी मे कास्टिंग वोट! मिलो 
हुई है । 

खुप्रीम कोट 

इसमें चीफ जस्टिस, साधारण अ्रपील के न्यायाधीश तथा प्रातों 
के न्यायालयों के विभिन्न विभागों में अनेझ न्यायाधीश होते हैं । 

श्रपीलवाले विभाग से प्रियवी काउन्सिल को अपील जाती हैं। 

चीफ जस्टिस - अनुचित व्यवहार अथवा अ्रयोग्यता के लिए 
पार्लियामेंट के एफ ही अधिवेशन में दोनों भवनों के प्रार्थना-पन्न पर 
हटाया जा सकता है । 

श्रपील के न्‍्यायालय--चौफ जस्टिस तथा दो साधारण न्यायाधीश 
हयथा २ अपील के न्यायाधीश । 


। ६ १ 
फ्रान्स 


सेन्ट्रल ( कमेटी ) 

चम्बर आफ डिपुटीज के ११ ब्यूरो ओर सीनेट के & होते हर || 
सभी पर्च डालकर ( 20 ) चुने जाते हैं । चेम्बर श्राफ डिपुटीज के 
१२ कमीशन हूं जिनमें से प्रत्येक के १४४ सदस्य हैं। सीनेठ की 
१२ कमेटिया है जो गुतरूप से कार्य करती हैं । बिल का रचयिता 
उपस्थित हो सकता है । 

कुछ वातें--द्वाउस आफ कामन्स--इगलेण्ड--की राजस्व पर 
पूर्ण ग्रवरिकार कानून में तथा वास्तव में प्राप्त हैं। चैम्बर आफ डिपुटीज 
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को केवल वास्तव में प्राप्त है। श्रमेरिका की हाउस आफ रिप्रहैम्टेटिव 
को न कानून के अनुसार और न वास्तव में | 


सुप्रीम कोट-कोई न्यायालय चार न्यायाघोशों का निर्णय वदल 
नहीं सकता लेकिन या तो उसकी पुष्टि कर सकता है या उस मामले को 
उसी पट के अन्य निचले न्यायालय को सेज सकता है जिससे मामला 
आया है | समस्त न्यायाधीशों को मन्रिसडल नियुक्त व्रता है। 


शासकचर्मीय न्यायालय --काउन्तिल आफ स्टेट का कानून 
की इस प्रकार लायू करने से सबध है जिससे जनता शासकवर्ग की 
निरकुशता से बचाई जा सक्के। इसके ३५ सदस्य हैं, इनमें आधे 
सरकारी कर्मचारी होते हैं। समस्त आा्डिनेन्स इसके पास होकर जाते 
हैं । कभी कभी यह उन्हें फिर से बना( 7९07४६ ) देता है । सर्वोच्च 
शासक वर्गाय न्यायालय है। २१ अतिरिक्त विशेष काउसिलर होते हैं। 
यह सरकार के एक कानूनी विशेषण परिषद के समान कार्य करती है । 


५ ४ ७9 ॥$ 
स्विटज्ञर लेएड 


श्क्ज्य 

(१) दो कैन्ठनों में ओर ४ अर्ध केन्ठनों में--कोई व्यवस्थापिक 
सभायें नहीं है किंतु सभी मतदाता सदस्य होते हैं। (२) छुद्द को 
छोड़ कर शअ्रन्य कैन्टनों में व्यवस्थापिका सभा सें केवल एक भवन हे 
(ये ग्राएड काउन्सिल या केन्टन के काउन्सिल कहलाते हैं।) वे 
काउन्सिलें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती हैं। दस कैन्टनों में 
अनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू है। (दस में ३ या ४ वर्ष के लिए ) 
प्रत्येक काउन्सिल एक एक्ज्रीक्यूटिव कमीशन नियुक्त करती है जा 
फडरल काउन्सिल से मिलते जुलते हैं। (३) कैन्टनों को अपने 
शासन विधान बनाने की स्वतत्रता है; किंत सघ की स्वीकृति आवश्यक 
होली है । 
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सैन्य व्यवस्था कैन्टनों के शासन में हे । फेन्‍्टन आपस में काूूत 
तथा न्याय सबधी समझोते कर सकते है । 

सघ को युद्ध तथा शान्दि का एक मात्र श्रधिकार है श्ौर व्यापारिक 
सन्धियों के सबंध में भी । 

दो कैन्टनों तथा ४ अर्ध केन्टनों में, समस्त जनता एक रविवार को 
सुपद दर मैंदान मे सभा करती है ( उदाइयार्थ जूरिख )। नारिया तथा 
बच्चे कुछ उठी हुई भूमि पर पीछे खड़े रहते हैं। उसमें अगले वर्ष के 
लिये पदाधिकरियों का चुनाव होता है। उसके अधिकार बहुत विस्तृत 
हैं। वह कर लगा सऊती है, व्यय कर सकती है. कानून बनाती है तथा 
व्यवस्थापिका सभा के श्रन्य अधिकारों का उपयोग करती है। 2 | 


फडरल न्यायालय--सघ सत्ता ओर केंन्‍्टनों की सत्ता में किसी 
मतभेद के होने पर यह्द निर्णय करता है। 

कानून-व्यवस्था सबधी केंद्रीकरण के साथ ही शासन सबधी विवेन्द्री 
करण ( 0९८०९०(४०॥४४॥07 ) है । रुघ के कानूनों को कैन्टन लागू 
करते हैं | ॒ 

फे रहा न्‍्यायादाय--२४ न्यायाधीश रहते हैं । वे देशद्रोह और 
कैन्टन श्रौर सघ के विरुद्ध ग्रन्य अभियोगों पर विचार करते हैं। तथ्यों 
के निणेय के लिये १२ सदस्यों की एक जूरी की सहायता ली जाती 
है--न्यायालय केन्टनों के फानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं, सघ 
के फानूनों को नहीं। किन्तु वे समस्त सघ के कानूनों पर विचार करते 
हईँ-- समुक्त राष्ट्र अमेरिफा के ढंग से तुलना कीजिये । 

पैडरल न्यायालय वैन्टन तथा नागरिकों के ऋगढ़ों पर मी विचार 
कर सफ्ते हैं, यदि दोर्ना ही ऐसा चाहें। ! 

स्पिटजरलैण्ड मे भी शासक वर्गोंय कानून 8 00780:&[7८ 
[8४ हैं । मामले फेडरल काउन्सिल के सन्मुख उपस्थित होते है. और 
श्रपील दोनों भवनों द्वारा सुनी जाती है। सन्‌ १६१४ ३० के बाद से 
एक 'एडमिन्स्टूटिव फोटठ भी है। 


कानून द्वारा वकीलों की अधिकतम तथा न्यूनतम फीस 
नियत है | 


११२ "दुनिया के विधान 


श्ज्य 

रैख़ की स्वीकृति से राज्य विदेशी राज्यों से कानूनों के सबंध में 
समभोते कर सकते हैं | * 

खन्य राज्य स्वभाग्य निर्णय में सम्मिलित हो सकते हैं । राज्यों में 
उत्तरदायी सरकारे हैं | नये राज्य तथा विभाग रीख़ द्वारा उन दोनों 
प्रदेशों की स्वीकृति से बनाये जा सकते हैं जिन पर इसका प्रभाव पढ़ता 
है। यह स्वीकृति रीजख़ के एक तिहाई कौ माग पर अलग होने वात्ति 
प्रदेशों के जन-मत-संग्रह ( 9]905/6 )द्वारा ली जाती है ओर निर्णय 
मत देने के #> बहुमत से अथवा समस्त मतदाताओं के बहुमत से 
होता है । 

रीख कानून से सुप्रीम कोट स्थापित कर सकेगी । 

चुनाव सबधी रगढ़ों का निपटारा रीखस्टाग तथा सर्वोच्च शासक 
वर्गीय न्यायालय के न्य याधीशों का एक कमीशन कर्ता है। 

सम्पत्ति सबधी ऋझूगढ़े जो अलग होने वाले राज्यों में उठ खड़े हों, 
सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाये जाते हैं । 

साधारण विषयों के निप्दारे के लिये हाईको: तथा राज्यों के 
न्यायालय हैं | 


१८ हे. : 
अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र 
राज्य सरकार का अप्ठख । 


गवनेर --बहुत महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त है--चुना जाता हैं -- जनता 
के मत द्वारा-- उन पारटियों द्वारा नामज़द सदस्यो में से जिन्हें वे प्रत्यक्ष 
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प्रारम्भिक समाश्रों 067९० 07777477 में चुनते हैं--मिसी पी के श्रति- 
रिक्त सभी राज्यों में यही विधान है| कुछ राज्यों में बन्वेशन छुल्ला कर 
उम्मेदबार नामजद करने की प्रथा अपर भी है--कई वर्षो का नागरिक 
होना चाहिए--आयु ३० बर्ष--एक अवधि से राज्य का निवासी हो 
शिक्षा सम्बन्धी तथा घर्म सबंधी कोई योग्यता नहीं। आधे के लगभग 
राज्यों में कार्यकाल २ वर्ष है | शेष में ( १ के अतिरिक्त ) ४ वर्ष है। 
कई राज्यों में दुबारा खढ़ा नहीं हो सकता । गवर्नर का राज्य में वही 
पद है जो ऊ्रि प्रेसीडेन्ट का संघ में है । किन्तु बह प्रधान शासक नहीं है । 
उसके मातहत कार्य करने वाले उसका ध्यान नही रखते । वे दूसरे राज- 
नीतिक विचारों के हो सऊते हैं ओर जनता के द्वारा छुने जाकर उद्ते 
परेशानी में डाल सफते हैं। उदाहरणुर्थ-स्टेट सेक्रेटरी, आडीटर, कोषा- 
ध्यक्षु, एका उन्टेंट जनरल--जिन्हें गवर्नर हटा नहीं सकता । उसको शक्ति 
उन अफसरों पर भी, जिन्हें वह नियुक्त करता है, बहुत कम होती हैं । 
वह फ़िसी को पदच्युत नहीं कर सकता। सरकार के समान पद वाले 
अफसरों में ऊपर वह वेवल एक होता है। व्यवस्थापिका समभा-सरकार 
बहुत शक्तिशाली द्वोतो है। नार्थ केरोलीना के अ्रतिरिक्त वोटों का अधि- 
कार है। कुछ राज्यों में बाग्रेस के समान फिर से पास करने का श्रधिफार 
दिया हुआ है | सन्देश भेज सफृता है--बजट होता :है--कारणों सहित 
गवनंर सेजता है--व्यवस्थापिका समा लगभग उसे पास करने के लिए, 
बाध्य है। उसे आसाधारण अधिवेशन बुलाने का श्रधिकार प्राप्त है-- 
जिसे उसके बताये गये विषयो पर विचार हो सके । 

१--छ्षमा प्रदान का अधिकार । २--सेन्‍्य शक्ति । ( ) यह वह 
एक बोर्ड के सहयोग से उपयोग में लाता है । ( ] ) आन्तरिक सेना का 
कमान्डर इन-चीफ दे--जो गवनेर द्वारा बाहर बुलाई जा सकती है। 
यह स्थाई सेना नहीं-यहद्या एडजुटेट-जनरल के मार्फत कार्य होता है। 
व्यस्थापिका सभा में राजनेतिक योग्यता का अभाव । गवर्नर बढुत शक्ति 
शाली है। ३५४ राज्यों में लफ्टीनैन्ट गवर्नर भी हैं--जो जनता द्वारा 
चुने जति हैं | वे सीनेट का अध्यक्ष पद ग्रहण फरते हैं और प्रसीडैन्ट 
का स्थान रिक्त होने पर उस पद को गअहण करते है | 

कैवोनेटे नहीं होती--केवल प्मुखों की नियुक्ति गवर्नर करता है। 


११४ दुनिया के विधान 


राज्यों के निचले भवनः-- 


सदत्य संख्या १०० से १२५ तऊ। ( न्यूनतम ३२ तथा अधिकतम 
४१२ हँ--पर ये प्रति के उदातरण हैं |) ३२ राज्यों में अवधि २ वर्षे 
है अ्रधिवेशन कम से कम ४० दिन तथा अधिक से अधिक ४, माह 
तक चलते हैं। २ या ३ राज्यों में भवन ४ वर्ष में एक्न बार अधिवेशन 
करते हेँं--शेष सभी के वार्षिक अविवेशन लेते हैं | प्रेसीडेन्ट निरबाचित 
होते हैं (स्पीकर निप्रम सबंधी कमेटी से तथा सब-बसे ठेयोँ बनाने में 
बहुत अधिक प्रभाव रखता है। श्राम सताधिकार-गवर्नर तथा अन्य 
पदाधिकारियों का व्यवस्थापिका सभा में कोई स्थान नहीं होता । रगीन 
जातियों को स्थान नहीं। ऊफ़िंदु उक्त का बून को झुप्रीम कोर ने 
अवध घोषित कर दिया है | कानून कमेटियों की सहायता से बनता है-- 
कानूत बजाय कुछ करने के आशा मात्र रह जाते हैं। केवल मैसेचसेटसू 
में खुले अधिवेशन होते हैं | प्राइवेट बिलों का उद्देश्य व्यक्तिगत सम्पत्ति 
मापटना होता है। पारस्परिक सहयोग द्वारा व्यक्तिगत लाभ (.०8 
70[708 ), घमकी देकर काम साधना (3]9०-माथ्यां ), हड़ताल, 
और सार्वजनिक मतग्रदान को प्रथायें प्रविलित हैं ) 

ऊंचे भवन: 


आौसत संख्या ३५। लेफ्टीनेन्ट गवर्नर, यदि हो तो अ्रध्यक्ष पद 
ग्रहण करता है, नहीं तो एक प्रेसीडेन्ट चुन लिया जाता है| 


राज्यों के पास वे समस्त अधिकार होते हैं जो संघ को न दिये गये 
हों - कॉग्रेत के पास वही सत्ता है जो दी गई है। प्रातीय मतदाताश्रों 
का चुनाव काग्रेस के सदस्यों का चुनाव तथा नामजदगी इसके महत्वपूर्ण 
कार्य हैं। काय्रेत के चुनाव के लिये निर्वाचन ज्षेत्र निश्चय करती है । 
कोई सी १३ राज्य शावन-विधान में सशोधन रोक सफने हैं। घारा-तभा 
के सदस्य, न्यायाधीश, गवर्नर, वेभागिफ प्रमुख, काउन्टी तथा नगर 
पदाधिकारी जनता द्वारा चुने जाते हैं। इमके मनुष्य के जीवन के सभी 
पहिलुश्रों से वास्‍्ता है--व्यक्तिगत रूप में ओर समाज के सदत्य के 
नाते। विवाह तथा तलाक़ का नियत्रण, अतर्राष्ट्रीय रेलें, प्रातीय बक, 
दीमा कम्पनियाँ, पेशे जिसमें दाई अथवा परिचायिका का कार्य भी है, 
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माई, नल ठीक वरने वाले, दाँतों के डाक्टर, श्रमिक, सार्वजनिक 
स्वास्थ्य-- अनाथालय, पागल खाने, दान शहद, शिक्षा, सड़कें, मछली 
व्यवसाय, जगली जानवरों का शिकार, झुंगया, झंपि भवन, बीज 
गोदाम, बॉध, सींचने के साधन सभी शामिल हैं । 


४ ९१० ; हु 
अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र 


९ 
सुप्रीम कोर्ट 
प्राथमिक सत्ता 
१--राजदूत, सार्वजनिक मन्नी तथा काउन्सिलों के विषय में, 
२--जहों एक पक्ष राज्य हो । 
अपील की सत्ता 


कानूनी तथा तथ्यों दोनों विषयों में है | 

ये अपवाद है-- 

सन्धियों-बीती या भविष्यत्‌ू-ऊके अ्रन्तगत सघ के कानून । 

वे समस्त मामले जो शासन-विधान के श्रन्तर्गत कानून अ्रथवा 
आचित्य के हों । 

वे समस्त मामले जिनमें राजदूत, काउन्सल शामिल हैं | जलपेना 
क्‍या समुद्र तट सम्पन्धी मामले | 

वे विवाद जिनमें सघ भी एफ पक्ष के रूप में हों । 

वे विवाद जो राज्यों के बीच में हों । 

एऊ राज्य और दूसरे राज्य के नागरिक के बीच में हों। एफ दूसरे 
राय्यों के नागरिफ्रों के बीच में हों, उसी राज्य अथवा भिन्न राज्यों के 
नागरिकों में हों । 

एफ राज्य के नागरिफों के बीच में हों जो दूमरे राज्यों में प्रदान 
की गई भूमि के सम्पन्ध में दावा पेरा करते हैं। 

एक राज्य तथा उसझ्ठे नागरिक के बीच में या विदेशी राज्यों के 


कया 


नागरिकों श्रथवा प्रजा-जनों से | 


+११६ : दुनिया के विधान 
हे न्यायाधीश प्रेसोडेए्ट पर नियुक्त किये जाते हैं ओर सीनेट नियुक्तियों 
को पुष्टि करती है । अच्छे- व्यवहार तक पदासीन रहते हैं। वास्तव में 
स्वतन्त्र हैं) सख्या मे ६ होते हैं। कानूनी तथा शासन-सम्बन्धी कार्यों 
की आलोचना करते हैं ओर उनकी वेघानिकता का निर्णय करते हैं 


श्रोर अमान्य ठहरते हैं | इस प्रकार राजनैतिक बाद-बिवाद में न्याया- 
लय भी खिंच जाते हैं । 


कानून तथा शासन-विधान में मतभेद होने पर उनके निर्णय के 
कारण उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि न्‍्यायाघीश जनता की 
राय को ठुकरा देते हैं। उत्तर यह है कि जन-इच्छी शासन-विधान में 
भी निहित है । इस प्रकार विधान अधिक सीमा तक मान्य है। 
साधारण स्यायारुृय- 

न्यायालय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत हितों के चलनेवाले झगढ़ों 
में निर्शयात्मक भाग लेते हँ--यही अमेरिका की सरकार का मूल 
विद्धात है| 

संघ के न्यायालय समस्त देश में बिखरे हैं। उनकी प्राथमिक 
(0प9£20४7) सत्ता है, अपील की नहीं | 

सरकीट को“--अपील के हैं | सख्या ६ | 

कोर्ट आफ छेमस--१ अध्यक्ष-पद ग्रहण करनेवाला न्यायाधीश, 
४ सहायक न्यायाधीश | कांग्रेस स्थापित करती है । ह 

कोर्ट आफ कस्टम्स अपील--निर्माण ऊपर के समान; ६ सर्कार्टों 
(ल८णं(8 ) में बेठता है। और चुल्ली के सामलों की सुनवाई 
करता है| 


; । ११ है 
“».. * लज़कोस्लोबाकिया . - 


। बैघानिक न्यायालय में ७ सदस्य होते हैं--इनमे से २ शासन के 
हाईकोर्ट द्वारा चुने जाते हैं, २ कोट आफ जस्टिस द्वारा नियुक्त होते हैं 
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और २ अ्रन्य न्यायाधीश होते हैँ | ये सदस्य तथा चेयरमैन प्रजातन्त्र 
के प्रेसौडेण्ट द्वारा नियुक्त उिये जाते हैं । 


यह निर्णय करता है कि कादून शासन-विधान की प्रथम धारा के 
अनुकूल हैं श्रथवा नहीं । 


$ ११. ४ 
स्‍त्ावों, क्रोटों तथा सर्वों का राज्य 


काउन्तिल आफ स्टेट एक सर्वोच्च न्यायालय है। इसके आधे 
न्यायाधीश की नियुक्ति राजा उन सदस्यों में से करता है जो नेशनल 
श्रसेम्बली द्वारा नामजद किये जाते हैं और शेष श्राघे नेशनल 
प्रसेम्बली द्वारा उन सदस्यों में से चुने जाते हैं. जिनको राजा नामजद 
करता है | 


| ९३ ४8 
पोलिश प्रजातन्त्र 
सुप्रीम फोटे-- 


यद्द नियत्रण का सर्वोच्च न्यायालय है। इसका काम हिसाब की 
जॉच-पडताल करना है | 


इस सुप्रीम कोट के प्रेसीडेश्ट का पद मत्रियों के _बरावर है--किंतु 
इन्हें डाइट में कोई स्थान प्राप्त नहीं। वे डाइट की १ के मत से पद- 
च्युत किये जा सकते हैं । 


चुनाव सम्बन्धी कूगडों ( जहाँ विरोध हुआ है ) का निपटारा 
सुप्रीम कोट करता है। श्म- 


तह ८2 


श्श्ष 


इस शासन परिषद्‌ के निर्ण्यों को छोड़कर शेष पभी की श्रपील 
सपीम कोर्ट के क्षेती “है कानून की व्य/ख्या करता से 
अदालतों के निया 


राज्य को शातन-बोडों में से प्र 
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बोई भी स्यायायीश ग्िना विशेष कारण काम करने से इन्कार नहीं 
कर सकता | प्रेसौडैन्ट के यायों पर भी आपत्ति उठाई जा सकती ह्टै। 

मन्री यो इस उमैटी की तिफारिश पर कानूत तोड़ने श्रथवा राजा के 
सामने रिपोर्ट पेश फरने के अपराब में सावज नक रूप से अपराधी 
ठदराया जा सकता है । यदि वह कुशलतापूर्बऊ अपने कर्तव्यों का 
पालग नहीं रखा वो रिकस्टाग राजा से उसे पदच्युत करने की सिफारिश 
कर सफ़ती है । 

सप्रीम पोर्ट शोर 'शासन परिपद' के सदस्यों थी योग्यता की जाँच 
प्रष्येक चार वर्ष पश्चातू रिउम्दाग द्वारा नियुक्त रो गई एक कमेटी 
करती है । 

सदस्यों को वैनन वा श्राधा पेन्शन के-रूप में देझर हटाया जा 
स्फ्ताहै। 

हे 2 पी हे 


आप्टिया 


प्रांतीय सरकार--- 


प्रातीय डाइट द्वारा चुनी जाती हैं-- वे डाइट के सदत्य नहीं होने 
चाहिये फिंठु उनमे डाइट की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए | 


व्यवस्यापिफा सभा « 


प्रान्तीय डाइटे--मताधिकार नेशनल कान्सिल के समान ही है। 

प्रातीय फानून गवनर लागू परते हैं | यदि ऐसा करने में सघ की 
सहायता वी आवश्यकता पडे या सहायता माँगी जाती है, तो यह 
श्रावश्यऊ है पति फडरल असेम्बली उन्हें मजूर करे। पित्त सरतार की 
मजूरी के पदले ही प्रत्येक कानून को रुघीय मत्रिमडल के पास भेजा 
जाना चाहिये | यदि श्राठ सप्ताह म बोई एतराज उठे तो प्रातीय डाइट 


( उपस्थिति ई ) उसे छुबारा पास कर सफ्ती है। उसके वाद गवनर 
उसे स्वीकार कर लेता है। 


4१२० -दुनिया के विधान 
वियाना और लोअर आस्ट्रिया-- 2. 


वियाना के लिये शहर अ्रसेम्बली ओर लोअर आस्ट्रिया के लिये 
प्रातीय असेम्बली है--ये ही उनके लिये प्रातीय डाइट के काम देती हैं| 
दोनों मिलकर सामान्य विधयों पर निर्णय कर लेती हैं। नहीं तो बाकी 
बातों मे वे अपने आप अलग अलग काम करती हैं। 


वियाना का “बंगों मास्टर! ही वहाँ का गवर्नर होता है | शहर दी 
सीनेट म्यूनिस्पल काउन्सिल द्वारा चुनी जाती है। वह डाइट का प्रैसी- 
डन्य होता है। मजिस्ट्र८ प्रांतीय शासनों के जिलों का डायरेक्टर 
होता है । 

सामान्य विषयों के शासन के लिये 'ऐडिमिनिस्ट्रेशन कमीशन! हैं-- 
“बारी बारी से गवर्नर समापतित्व करते हैं। 7 


सामूली तोर पर फॉसी की सजा नहीं दी जा सकती । न्याय संबंधी 
कानूनएक सीनेट की नियुक्ति का निर्देश कर सकते हैं | ये सघोय 
सरकार के सरकार न्यायाधीशों के नामों को स्वयं भी नामजद कर सकती 
है--यह नासजदगियों खाली स्थानों से संख्या मे ढुगनी या तियुनी होनी 
चाहिए । न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसीडेन्ट या मत्री करता है। 


न्यायालय कानूनों को वेघानिकता के प्रश्न का निर्णय नहीं कर 
सकते | यदि सन्देह हो तो मामला वेधानिक अदालत को भेजा जा 
सकता है। 


बेधानिक न्यायालय को सभी दावों पर विचार करने का अधिकार 
है। (१) जो सघीय प्राततों अथवा कम्यूनों पर किये जॉय जिन्हें मामूली 
न्याय के तरीके से नहीं निबटाया जा सकता । (२ ) अ्रदालतों तथा 
शासक वर्ग के बीच के भझगढ़ों का फैसला करने का अधिकार है । 
( ३ ) साधारण और शासन सबधी न्यायालयों के बीच के मामले भी 
इसके अधिकार मे हैं | ( ४ ) शासन और बेधामिऊ न्यायालयों के बीच 
के मामले। ( ५ ) नेशनल काउन्सिल, फेंडरल काउन्सिल, और प्रातीय 
डाइटों या अन्य सार्वजनिक प्रतिनिधि सभाओं संबधी भझूगडे तलब 
चुनावों का फेसला। (६) सावजनिक अभियोग लगाये जाने के 
प्रस्तावों पर यदि ( अ ) फेडरल असेम्बली फेडरल प्रेसीडेणट पर लगाने 
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का निर्णय करे; (इ ) संघीय सरफार के सदस्य के विरुद्ध यदि नेशनल 
फ्राउन्पिल ऐसा निर्णय करे, ( उ ) प्रांतीय सरफार के सदस्य के विदद्ध 
यदि प्रांतीय डाइट ऐसा निश्चय ऊरे, (श्रो) प्रांतीय सरफार के 
विरुद्ध यदि वह राजनीतिक अधिकारों को छीन ले ( श्रो ) अतर्साट्रीय 
नियमों की श्रवहेलना पर | 

इस न्यायालय में एफ प्रेसोडैन्ट, और एफ वाइस-प्रसीडेम्ट होता है 
जिन्हें नेशनल काउन्सिव (सप्र सदस्य श्रोर प्रतिनिवि-वर्ग ) मिलन कर 
चुनते हैं । वाकी के आ्राघे सदस्य फेडरल काउन्प्रिल चुनती है । 


* १६: 
नार्वे 
सुप्रीम फोर्टे 
यह अ्रपील का न्यायालय है । इसके सात सदस्य हैं। साथ में 


एक प्रेसीडे्ट होता है। इसके बाद फ़ोई अपील नहीं । 
न्यायाधीश--आयु कम से फम तीस वर्ष होनी चाहिये। 


$ १७ $ 
इंगलेणड 
न्याय विभाग 


सन्‌ १८७३ ६० के न्याय संबधी कानून ने वर्तमान न्यायालयों का 
ढाँचा स्थिर विया:-- 


] स्थाय का सुप्रीम कोटे--दो शाखाश्रों में विभाजित है । 
( जैसे नोचे दिखलाया गया है ) 





(के ) न्याय का हाईफोर्ट (ख ) कोर्ट आफ अपील 
गा हाउस श्रॉफ लार्डस या लाडे सभा। 
प। प्रिवी काउन्सिल की न्याय सबधी कमेटी | 


श्श्द , दुनिया के विधान 


[ स्याय का झुपीम कोर्ट 
( अरब इसमें तीस से अ्रधिक न्यायाघीश हैं ) 





| 
(क ) न्याय का हाईकोर्ट (ख) हम अपील 


७ 3 कनमक-सज अभथ.. 





(अर) चांसरी विभाग । (३) विन्गूस बेंच डिवी- (ए) प्रोवेट#, डबासे 
इसमें पाँच साधारण ज़न | इसके १५ नन्‍्याया- और एडमिरेल्टो डिवी- 
न्यायाधीश श्र लाड॑घीश होते हैं। इनमें ज़ञन | इसमें दो न्याया- 
चांसलर प्रेसीडिएटए एक लार्ड चीफ जस्टिस धौश होते हैं । इसमें 
होता है। भी होता है जो प्रेसो- एक प्रेसीडेण्ड होता है। 
डेण्ट होता है। 

न्याय के हाई कोट के तीनों विभागों की श्रधिकार सीमा उनके 
नामों से ही पता चल जाती है। इनमें से प्रत्येक न्यायाधीश अलग- 
पर लेगा है और इस प्रक्रार सब॒ मिलाकर यह २३ न्यायालय 
होते हैं: -- 

(ख) श्रपील कोट के निम्नलिखित न्यायाघीश होते हैं:-- 

१--(अश्र) ८ कानूनी लाडे । 

(ब) 'माध्र आफ रोल्स” जिसकी अदान्त स्थायी होती है। 

२-तीनों उपरोक्त विभागों के प्रसोडेन्ट जो कभी कभी सदस्य हो कर 
काम करते हैं । 

(३) लाडे चांसलर जो अपने पद के कारण सदस्य तथा 
प्रैसोडे ८ होता है । 

इनमें से क्रिसी से भी श्रपील कोर्ट को अपील जा सकती है । 
अपील कोर्ट में तीन तीन न्‍्यायाणीश का एक न्यायालय होता है श्रौर 
साधारणतया “(६ स्थायों सदस्यों” को दो हो इस प्रकार की बेन्चें होती 
हैं क्योंकि कभी कमो काम करने वाले न्यायाधीश और लार्ड चांलर 
तोशायद द्वी कभी उपस्थित होतिहें।[ _____ _ __ 

# प्रेबेद ( 70746 ) का ताल वसोयतनामों की प्रामाणिकता 
विषयक बातों से हे । 


दुनिया के विधान शश्३े 


इनके बाद फाउन्टी ( छिछा ) न्यायालयों का नम्बर आता है। 
इनके साथ ही उन घूमने वाले हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का भी स्थान 
है जो जिलों में “एसाइजैज” की तरह काम करते हैं। श्रत में फो नदारी 
मामलों पर विचार करने के लिये (श्र) जस्टिस श्राफ पीस 
(अ्रवैतनिक ), ( ब) बरो (स्थानीय ) न्यायाधीश ( बैतनिक ) श्रौर 
हाईकोर्ट का घूमने वाली ब्रैंच के न्य|याधोश होते ईं। जूरी प्रथा दिन 
पर दिन कम होती जा रही है। 

लाड़े सभा 

(१) ) यह श्रपील का अ्तिम न्यायालय है। इसकी बेठक उस समय 
होती है जब लाड समा का श्रधिवेशन न हो रहा हो । ला्ड चांसलर 
समापतित्व करता है। इसमें ३ श्रपील के साधारण लाडे न्यायाधीश 
भी ( श्रपील कोट से ) शामिल होते हैँ । कभी कभी एक तीसरा (१ ) 
भी होता है। साथ में भूतपूर्व चांतलर श्रौर द्वाईकोर्टों के एक था दो 
ऐसे भूतपूर्व न्यायाधीश भी होते हैं जो श्रव लार्ड सभा में बैठने 
के श्रपिकारी हो गये हैं।लाड्ड-सभा के अ्रन्य सदस्य कभो भाग 
नहीं लेते । 

भिवी काउन्सिल की न्याय संबंधी कमेटी 

(7 ) इसमें लार्ड चासलर, अपील के साधारण लाई्ड न्यायाधीश, 
श्रौर बाहरी डोमानियनों श्रयवा श्राधोन देशों का एक न्यायाधीश रहता 
है। भारत के लिये श्रक्मि न्यायालय यददी है | क ( ए ) न्यायालय से भी 
प्रोवेट श्रोर एड मिरेल्टी विभाग की यह श्रपील सुनती है । 


$ १८ १ 

बेल्जियम 
सभी न्यायाधीश की श्राजीवन नियुक्ति होती है और बिना अमियोग 
चलाये कसी को पदच्युत नहीं क्या जा सकता; न उन्हें पद से मन्यूख 


ही किया जा सकता है श्रौर न तबादला ही | ऐसा केवल उनकी सहमति 
से और नई नियुक्ति देकर किया जा सकता है। 


श्र दुनिया के विधान 


( १) सबसे ऊपर एक कोर्ट आ्राफ केसेशन! ब्रूसैल्स में हैं। इसके 
न्यायाधीशों को राजा दो घूनियों में से, जिनमें से एक न्यायालय स्वर 
तैयार करना है और दूमरी वो सीनेट बनाती है, में से चुनता है। 

(२ ) इसके बद तीन अरील के न्यायालयों का नम्बर श्ाता है 
जिसके सदस्यों को भी राजा दो सूचियों से चुनता है। इनमें एक न्यायालयों 
द्वारा स्वय दी जाती है और दूसरी प्रांतीय परिषदों द्वारा । 

(३ ) इतके बाद प्रथम भार के न्याय,लयों”? का नम्बर श्राता 
है--न्यायाघोशों को राजा नियुक्त करता है। किन्तु प्रेसोडेए्ट तथा बाइस- 
प्रेतीडेन्टों को राजा दो सूचियों में से नियुक्त करता है। इसमे से एक 
न्यायालयों द्वारा दो जातो है और दूमरी प्रातीय परिषद के द्वारा | 

इसके भी बाद, 

(४ ) 'ए्साइजों' के न्यायालय फौजदारी के लिये हैं। 

(५ ) सेन्य न्यायालय । 

(६ ) व्यापार सबधी न्यायालय । 

( ७ ) और “जस्टिस आफ पीस! के न्यायालय । 

इस सग्रध में वोई भी शासन सबधी न्यायालय नहीं हैं । 

न्यायालयों की बेठकें खुनी होती हैं | पर नेतिकता या सार्वजनिक 
हित की दृष्टि से गुप्त बेठके हो सकती हैं । 

राजनोतिक श्र प्रेस सबधी मामलों में जूरी का प्रयोग आवश्यक 
है | न्यायाधीशों को दो सूचियों में से नियुक्त किया जाता है। प्रेसीडेण्ट 
ओर वाइस प्रेसीडेन्टों का न्यायालय स्वय आपस में से चुनाव कर 
लेते हैं । 


जापान 


न्याय विभाग 
१--न्यायालय सम्राट्‌ के नाम पर न्याय करते हैं। सम्राद को 
कानून और न्याय का खोठ कह्टा जाता है। न्यायाघीशों के पद 
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हुद्धित हैं। उन्हें पिना श्रमियोग चलाये परदष्युत नहीं किया छा 
सम्ता। 

मुफ्दमे श्रौर उनके फेसले खुली बेठफ़ों में दिये जाते हैं, किन्तु 
खुनी बैठक के नियम को कानून द्वारा या न्यायालय स्वग्न यदि न्याया- 
लय फ्री कार्यव ही का प्रकाशन शांति या सार्वजनिक नेतिउता वी दृष्टि 
से हानिऊर प्रतोत हो तो उसे मनयृज़ कर सकता है| 

२--शासक सत्ता द्वारा श्रधिक्रारों पर इस्ताज्षेत करने पर मुऊदमे 
चलाया जाने पर, अथवा नागरिकों के अधिकारों पर हस्तत्षे। होने पर 
मामला “शासम सम्बन्धी मुक्ृर्मों” के अन्तर्गत सुना जाता है-- 
ठाधारण न्यायालयों के, सामने नहीं-ओऔर जूग की सहायता से सुनवाई 
होती है । 

३-न्यायालयों की शासन-विधान की व्याख्या करने का श्रधिकार 
नहीं है | 

सत्ता सम्राट के पास है--प्रस्तावित सशोधन सम्राट के द्वारा डाइट 
फे सम्मुस उपस्थित फिया जाता है--को रम २३ सख्या-प्रत्येक भवन 
में-सशोधनों पर विवार फरने श्रौर उन्हें पास करने के लिए कम 
से कम उपस्थित सदस्यों के २३ के बहुमत से स्वीकृत क्रिया जाना 
चाहिए। 

टोडियो में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसके नौ विभाग हैं। प्रत्येक में 
पाँच न्यायाधीश होते हैं | इसऊ्े अतिरिक्त सात अप्रील के न्यायाल० 
हैं। उनवे भी नीचे ज़िना के न्यायालय हैं| छोटे-मोटे मामलों के लिए 
मामूली न्यायालय भी हैं । 

एक शासन-सम्बन्धो स्यायालय भी है जिसके न्यायारीश प्रधा 
मन्नी की तिफ़ारिश पर श्राजीवन के लिए नियुक्त किए जाते हैं । 


एस्थोनिया 
न्यायाघीश निर्वाचित होते हैं । 
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* २१५ ! 
ढ 
डेन्माक 
केन्द्रीय न्याय विभाग 
स्यायाघीश ६५ वर्ष की आयु पर अवकाश ग्रदण कर लेते हू पर 
उन्हें वेतन मिलना रहता है | 
सावेजनिर अभियोग का नन्‍्यायालय--रीगस्ट्राट 
सुप्रीम वोर्ट के तब्र साधारण सदस्य, और उत्नी हो सख्या में 
ऊपरी भवन के सदस्य होते हैं। न्यायालय अपने प्रेसीडेश्ट का स्वय 
चुनाव करता है। ऊपरी भवन के सद॒ध्य अपनी सदस्यता से अलग हो 
जाने पर भी न्यायाधीश बने रहते हैं ओर कायवाही में भाग लेते हैं। 
मंत्री या श्रन्य सरकारो कभचारियों पर राजा या फाल्यटीन न्यायालय 
के सम्मुख अभियोग लगा सकती है। न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु 
में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं । 


* २२ 
इटली 


न्याय विभाग 

सब्र सरकारी कर्मचारी निजी अविकारों-स्वार्थों में नहीं-में 
हस्ताक्षेत करने पर साधारण न्यायालयों के सम्मुख पेश किये जा समते 
हैं---फ्रांस से तुलना कीजिए जहाँ अ्रधिकारों श्ौर स्वार्थों दोनों ही 
मामलों में एक-सा बर्तावा होता है। 

कोर्ट आफ कैमेशन'! ((0९5६४७०7) एक विशेष न्यायालय है। 
यह समस्त न्यायालयों के क्र श्रन्तिम न्यायालय है। यह न्यायालय 
इस बात का निर्णय करता है कि कोई विशेष मुकदमा किसी न्यायालय 
में जाना चाहिए। 

न्यायाधीशों को सम्राट मंत्रियों की सिफारिश पर नियुक्त करता है | 
साधारणतया तरकी दे दी जाती है। कानूनी योग्यता श्रवश्य होनी 
चाहिए । एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए तबादले होते रहते हैं ओर 


दुनिया फे विधान १२७ 


पद से अलग भी किया जा सकता है-ये सभी निश्चय कोर्ट आफ 
कैसेशन' के सामने रक्‍्खे जाते हैं। 

जूरी प्रया है--किन्तु सतोपजनऊ नहीं। 

शासन सम्बधी द्विव्यूनल --प्रतोक प्रांत में हैं। न्यायाधीशों की 
नियुक्ति मतन्रियों की सिफारिस पर सम्राठ करता है 

फ्रांठ में हसी प्रकार की सस्या 'काउन्सिल आफ स्टेट! है । 


*, २३ : 
मेक्सिको 


संघोय राग्य 

-मैक्सिक्रों के राज्य में लोक तत्रात्मम क्स्मि वी सरकारें हैं 
आर उनमें लोकप्रिय प्रति नधि सत्यायें हैं| प्रतिनिधियों की सख्या जन- 
संख्या के अनुयात से है, हितु न्यूनतम सख्या १५ है। 

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक दस्य ओर एक स्थानापन्न चुना 
नाता है। 

सीमायें राज्य के ऐजेन्ट के द्वारा कॉग्रेस की स्वीकृति पर निर्धारित 
की जाती हैं। 

इन्हें मुद्रा ओर विनिमय श्रथवा अतर्राज्यीय चुंगी सबन्धी अधि- 
कार प्राप्त हैं । 

२--शासन विधान में यह निर्देश दिया गया है कवि संघ तथा राज्य 
की व्यवस्थापिका सभार्ये शराब बन्दी के लिये कानून बना सकेंगी | 

३--बिना कॉग्रेत की श्रनुमति के कोई भी राज्य तटकर या बजन- 
कर ( 4077986 (0९७ / नहीं लगा सकता और न स्थायी सेना या 
युद-पोत ही रख सकता है। 

४-- राज्यों को, विदेशी इमले से बचाव के लिये, लोकतंत्र की सहा- 
यता पाने का पूरा श्रषिकार है। 

५--कोई भी व्यक्ति एक साथ दो पद, सघ के या राज्य के ग्रहण 
नहीं कर सकता | ह हि ल्‍ 


र के 
2 छ 


आधारशत अधिकार व स्थानीय सरकार 


४ ९१३ ६ 
श्रायरलैेण्ड 


आाधरभूत अधिकार व स्थानीय सरकार 

विधान ब्रिलों को विचारार्थ रिज़ब॑ करने की सत्ता को स्वीकार करता 
है ओर व्यध्थापिका समा दो भग करने के अधिकार का ज़िक्र नही करता 
क्योंकि सन्‌ १६२२ ई० तक यह प्रथा प्रचलित नहीं रही थी। 

अधारभूत अधिकार और नागरिकता --- 

नागरिकता-कोई भी व्यक्ति जो स्वय, या जिसके माता-पिता या 
तो आयरलेरड में पैदा हुये हों या ७ वर्ष से रह रहे हों । 

भाषा--आयरिश है पर इंगलिश भी मानी जाती है। 

सिवाय 'काउन्पिल आफ स्टेट! के परामर्श से कोई पदवी नहीं दी 
जा सकती। 

वेयक्तिक स्वतन्त्रता-सिवाय सैन्य आवश्यकताओं के समय युद्ध 
श्रथवा विद्रोह के कारण-सब को प्राप्त हैं। 

धर्म श्रोर आत्मा सम्बन्धी स्वतत्रता (घारा८)। 

स्वतन्त्रता पूर्वक बोलने और सभा करने का अधिकार | प्राथमिक 
शिक्षा का सब के लिये प्रबंध है। 

समघ्त भूमि, जल, खानें ओर खनिज पदार्थ राज्य की सम्पत्ति है 
क्लौर कानून के मुत ब्रिफ़ उनका प्रबन्ध होता है--कोई पद्धा ( [.6856 ) 
६६ वर्ष को अवधि से ज्यादा का नहीं दिया जा सकता । 
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पा 
न्यूजीलैंड 


युद्ध के प्रव॑ एक सिविल सर्विस कमीशन वन गया हे । 

स्थानीय सरकारों में-पतियों की योग्यताएँ स्त्रियों के लिये मी 
पर्याप्त समझी जाती हैं| बौरो ( 300०४ ) काउन्सिलों के चेयरमैन 
चुने हुए होते हैं। कुछ बौरो नाव्यशालाएँ चलाती हैं | शिक्षा के 
सम्बन्ध में डोमीनियन सरफार से सहायता मिलती है किन्तु प्रबन 
१३ बो्े करते है । प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और नि शुल्क है | 

नौकरियों में प्रतियोगिता द्वारा मती होती है -अरायु १४ वर्ष । 

डाक, तार और रेल विभांगों के अ्रतिरिक्त यह काम एक गेर- 
राजनीतिक सर्विस कमीशन के सुपु् है। 

तरक्की पद के अनुसार दी जाती है--फिन्तु विभिन्न श्रेणियों मे 
तरकी देते समय परीक्षाएँ होती हैं। 

आधारभूत अधिकार--एशियावामी , श्रास्ट्रे लिया और कनाडा 
फ्री भाँति द्वी इनसे वचित हैं। प्रत्येक चीन निवासी को जो देश- मे 
प्रवेश करता है १०० पोड 'कर'के रूप में देने होते है । 

ध्यज्ञा-नीले निशान का दी परिवर्तित रूप है | 


४ ६ ३ 
फ्रांस 


प्रत्येक भत्री का श्रपना एक छोटा-सा मत्रिमडल रहता है जिसका 
एक प्रघान श्रीर एक उपग्रधान होता है । प्रधान और उसके सहकारी, मत्री 
के साथ ही आते जाते ईं-किन्तु वह जाते ऋभमी-कमी ही है क्योंकि 
इसी बोच मे उन्हें स्थायी पद मिल जाते हैं । विभिन्न श्रेणियों मं बहुत 
से अफसर हैं। विभागों का प्रमुख एक डाइरेस्टर होगा है | यह विभिन्न 
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उप-विभागों ( [207८४८७ ) में बेंटे रहते हैं ओर इनका प्रधान एक 
स्थायी अफसर होता है । लगभग ५००,००० ऋर्मचारी हैं । प्रतियोगिता 
परीक्षाएँ होती हैं | तरकी पदन्योग्यवा श्रौर सिफारिश के श्ाधार पर 
दी जाती है | 
न्याय विभाग'-- 

कानून स्थान-स्थान पर शब्रलग-अलग है। प्रत्येक न्यायालय में 
न्यायाधीशों की बच होती है | ६०००० न्यायाघीश हैं जबकि इंगलेंड 
में १०० हैं। न्‍्याय-विभाग शासन-विमाग का एक अग समझता 
जाता है | 

ज़िला न्‍्यायालय--५ १५४ 

फेन्टन न्‍्यायालय--३ * १६ ३०१६ । 

अपील का न्यायालय पेरिस में है । इसके तीन विभाग हैं-- सावंजनिक 
अझभियोग लगाने वालों की एक स्थायी बेंच है। केवल 'कोर्ट आफ 
एसाइज़' में जरूरी का प्रयोग होता है--कैज़ेशन कोर्ट। सुप्रीम कोट-४६ 
न्यायाधीश हैं । 

३ विशेष ट्रिब्युनल हैं;--- 

व्यापारिक न्यायालय --मज़दूर न्यायालय-- क्ष॒तिपूर्ति न्यायालय । 
समस्त न्यायाधीश मण्डल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं-- 

तरक्ियॉः--तीन-चौथाई स्थानों पर ये पद और योग्यता के अनुसार 
की जाती हैं, शेष की अन्य तरीकों से | केजेशन कोर्ट न्यायाधीशों वे 
विरुद्ध दुव्य॑वह्ाार सम्बन्धी मामलों की सुनवाई कर सकता है और उन्हें 
हटा सकता है | 

फौज़दारी कार्यवाही का ढग -प्राथमिक जाँच-पड़ताल कोठरी 
( कैद ) में होती है-उसके बाद न्यायाघीश श्रमियुक्त से अच्छी तरह 
प्रश्नोत्तर करते हैं । साक्षी के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है । पाँच न्याया- 
घीश अभियोग लगाते हैं | इसके बाद मामला जूरी के सुघुर्द कर दिया 
जाता है जिसमें २६ व्यक्ति होते हैं | 

दीवानी पक्ष, जिनको कि हानि हुई है, गवाहों को बुलाती है | 
पहले न्यायाधीश उनसे प्रश्न करते हैं ओर जूरी के सदस्य भी । इसके 
बाद वकील लोग अपनी युक्तियाँ पेश करते हैं । श्रभियोग, सक्काई, 


दुनिया फे विधान ही 


४ २३२ :; 
आस्ट्रेलिया 


साम्राज्य की सरकार के श्रधिकार : 

कोई भी ऐसा ब्रिल जो प्रिवी काउन्सिल को जाने वानी श्रपीलों को 
मीमित करता है या जो सघीय राज्य या किसी भवन के शासन विधान 
को परिवर्तित करता है या जो गवरनर के वेतन में कभी-वेशी करता है 
सम्राट की श्रनुमति के लिये रख लिये जाते है | अन्तिम विषय में यदि 
गर्वनर से पहले ही यह अधिकार मिल गया हो तो यह आवश्यक नहीं । 

निर्देश पत्र ( [90 एशग ० [907700०079 )--बिलों को 
ठुरचलित रखने के विषय में--सन्‌ १६२६ की साम्राज्य की काम्फ्रेन्स में 
इस बात को स्वीकार क्रिया कि प्रत्येक डझोमिनियन को अपने घरेलू मामलों 
में सम्राट को परामश देने का अधिकार है श्रर्थात्‌ किसी बिल को रद्द 
नहीं किया जा सकता | लेकिन ऐसे विषयों में पहले से ही विचार-विनिमय 
फर लेना उचित समझता जाता है। 

ध्वज्ञा --नीले निशानों सहित यूनियन जैक हों की सेना के लिये 
प्रयोग किया जाता है। 


कनेडा 
आधार भूत अधि हार.--६नर्में शिक्षा भी सम्मिलित है । 
। ४ ।; 
दक्षिणी श्रफ्रीका 


> साप्नाज्य की सरकार के अधिकार 
कोई भी ऐसा बिल जो प्रीवि काउन्सिल को जाने वाली श्रपीलों को 
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सीमित करता है या सघीय राज्य या किसी भवन के शासन विधान को 
परवर्तित करता है या गवरनर के वेतन में कमी-वेशी करता है, सम्राट 
की अनुमति के लिये रख लिये जाते हैं। अन्तिम विषय में यदि 
गवबनेर से पहले ही यह अधिकार मिल गया हो तो यह आवश्यक 
नहीं | 

नि्देशप्रत्न ( [090 एश८॥| ०0 [757 70०7078 )--बिलों को 
सुरक्षित रखने के विधय मे--सन्‌ १६२६ की साम्राज्य को कान्फ्रेन्स में 
इस बात को स्वीकार किया क्ि प्रत्येक डोमिनियन को अपने घरेलू मामलों 
में सम्राट को परामश देने का अधिकार है अर्थात्‌ किमी भी बिल को 
रद नहीं क्रिया जा सकता | ल्ञेकिन ऐसे विषयों में पहले ही से विचार 
विनिमय कर लेना उचित समक्ता जाता है। 

हिसाब-निरीक्षक ( 8प०॥०78 )-:प्रत्येक प्रान्त में स्वाधीन 
हिसाब निरीक्षक हैं जिनको सिवाय प्रेसीडेन्ट ओर गवर्नर- जनरल को 
विज्ञप्ति के नहीं निकाला जा सकता । उनको गवर्नर जनरल और प्रेसीडैन्ट 
निर्धारित करते हैं। कोष से धन लेने के आज्ञापत्नों पर शासक के 
हस्त्वार होते हैँ । उस पर हिसाब-निरीक्षक के भी हस्ताक्षर होने 
चाहिये। ; 

सरकारी नौकरियां -प्रैसीडैन्टों को पद देने के लिये एक 
पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति हुई, और तत्यश्चात्‌ गवरनर जनरल 
द्वारा प्रान्तों के लिये एक स्थायी पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त किया 
गया। 

भाषा --ऑग्रेजी ओर डच राज्य-भाषाये हैं। 

नागरिकता --समस्त व्यक्ति जो राज्य में पेदा हुए हैं ओर विदेशी 
नहीं है--वे ब्रिटिश प्रजात्नन जो यूनियन में रहते हैं श्रथवा जिन्हे 
यूनियन की नागरिकता दे दी गई है या वे जो यूनियन में तोन वर्ष से 
रहते हैं और यूनियन के नगरिकों के ख्रो-बच्चे । 

अन्य राज्य की नागरिकता अपनाने पर यूनियन कौ नागरिकता 
नहीं रहती। 

ध्वजा >राष्ट्रीय भन्डा और यूनियन जैक--श्र्थात्‌ पुरानी 
रिपब्लिकन ध्वजा। हु 
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नहीं ठिये जा सकते । ३-न्‍्यायालयों श्रौर शिक्षण सस्याओं में सभी 
तिदेशी भाषाओं का प्रयोग करने की इजाजत है। ४- राजनीतिक 
विचारों और समुदायों को बनाने की स्वतन्रता है। ५--सघीय राज्यों 
ऊँ सदस्य आपस में स्वतत्रतापूर्वफ़ सबंध स्थापित कर सकते हैं ्रौर उन्हें 
पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। ८--अधिक सतानों वाले परिवार विशेष सहा- 
यता पाने के अ्रधिकारी हैं। ६--नाजायज बच्चों को पाला जाता है 
और उनकी रक्षा की जाती है। १०--खुले आम होने वाली समभाये 
करने के लिये सूचना देनी होती है श्रोर उन पर रोक भी लगाई जा सकती 
है। ११--अफसरों के श्रधिकार--(क) अफसरों के विरुद्ध कोई रिमाक 
ग्िना उन्हें सफाई का अवसर ढिये नहीं चढ़ाया जा सकता | (ख) सम्पूर्ण 
विवरण देखने को मिलते हैं। (ग) अ्रफसरों को राजनीतिक समुदाय 
पनाने की स्वतत्रता है। १९--घर्म--सिवाय न्याय अथवा ऑकरे सबधी 
सूचना एकन्रित करने के कोई भी अपना धर्म बताने के लिये बाध्य नहीं 
किया जा सफ्ता। १३-घार्मिक सस्थाओं के सघों को कर लगाने का 
अधिकार प्राप्त है। १४--शिक्षा--कला, श्रोर विशानों कौ--नि शुल्क 
है श्रोर इनके अध्यापन के लिये नियम बने हुए हैं। १४--निजी 
शिक्षए' सस्यायें भी राप्य के कानूनों के मातहत काम करती हैं। १६-- 
शिक्षा का उल्तेश्य चरित्र निर्माण, नागरिकता, राष्ट्रीय भावना, और भाई- 
चारे की भावना फैलाना है | साथ ही पेशेसवघी और व्यक्तिगत कुशलता 
बढाभा भी उसका उल्ेश्य हे। प्रत्येक छात्र पढाई छोड़ने पर शासन- 
विधान की एफ पुस्तिका पाता है। आर्थिक जीवन भी सग्ठित क्रिया 
जाता है जिससे मानव जीवन रहने योग्य बनाया जा सक्रे-- सम्पत्ति पर 
नियत्रण है--भूमि पर नियत्रण इसलिये किया गया है क्रि स्वस्थ घर 
और मितव्ययिता से एहस्थी का काम चल सके। 


के 5 4 


सोवियत रूस 


स्थानीय सरकार 
६“ डुनाव का ढग केवल गाँवों और नगरों में प्रत्यक्ष हे। ३०० 


से कम जनसंख्या वाले गाँवों का अर गाँवों के साथ एके समूह 
बना दिया जाता ४१ नगणरों में केवल कारखाने और बढ़े गोदाम चना । 
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मफाई को युक्तियों का खन्‍्डन, फिर सफाई | न्यायाघीश जूरी के हाथों 
में पूरा अधिकार नहीं सौंपदी, केवल प्रश्न पूछते हैं। जूरी प्रश्नों का 
उत्तर मतपत्रों द्वारा देते हैं। न्यायाधीश जूरियों के कमरे में जाता दे 
जुरी अमेरिका की तरह कमी भी न्यायाधीश के पास परामर्श के लिये 
नहीं जाती । जरी सर्व प्रथम दण्ड के बारे में अपनी तसल्ली करना चाहती 
है--न्यायाधीश अभियुक्त को केवल सर्व सम्मति से छोड सकते हैं 
लेकिन जूरी की छ' वोट पक्त अर छु विपक्ष में आने पर या सात पत्ते 
ओर पाच विपक्ष में आने पर वे अ्रमियुक्त को दण्ड नहीं दे सकते । राज- 
नीतिक विषयों मे श्रौर इडताल सम्बन्धी मामलों में जूरी हलका दरड 
देती है। श्रपराधों श्रौर आ्रवेश में किये गये अपराधों के श्रलिखित 
कानून हैं| 
बन्‍्दी अपने विरुद्ध स्वय साक्षी देता है | 


* ७9 ३६ 
स्विटरज़रलैएड 


क्षमरल वाते-केद्रीय और राजकीय । 

कैन्टन शासन, कानून और न्याय के लिये एक दूसरे से समझौते 
कर सकते हैं | सघ को युद्ध और शाति, व्यापार श्लौर सन्धियों के एक- 
मात्र अधिकार प्राप्त हैं । 

स्थायी सेना नही रक्खी जाती । प्रत्येक कैन्टन में ३०० सेनिक होते 
हैं। घरेलू फोज का खर्च केन्टन देते हैं, किन्तु श्राम फौज के लिये नहीं। 

प्रत्येक स्विस नर को सेन्य-सेवा करना अनिवाये है । 

जन निर्माण काये एक केन्द्रीय विधय है । इसी प्रकार पुलिस, 
जगलों और बॉधों पर केन्द्रीय नियच्णण है । जल-शक्ति, फिर से जंगल 
लगाने, समुद्री आवागमन सम्रधी कानून, बिजली, मछली पकड़ना, 
शिकार करना, जगली जानवरों की रक्षा, रेलों सबधी कानून, पेशे सबधी 
शिक्षण सस्थायें श्रौर विश्वविद्यालय--फैन्टन के कर्तव्य हैं | 

आधारभूत अधिकार --१--पद, जन्म श्रौर परिवार सबधो 
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कोई विशेष सु वेधाये नहीं) २--सध के सदस्य विदेशियों से कोई भेंट, 
पदक इत्यादि स्वीकार नहीं कर सकते, २--ब्यापार की स्वतत्रता सुरक्षित 
है--नमक, वारूद और शराब को छोड़कर | ४--कैन्टन का प्रत्येक, 
नागरिक सघ का भी नागरिक होता। ५--राजनीतिक अधिकारों का 
उपयोग केबल एक केन्‍्टन में किया जा सकता है। ६--नागरिकता 
के अधिकारों का उपयोग करने के लिये तीम महीनों का निबास आवश्यक 
है । ७--नागरिकता प्रदान करना एक संघीय विषय है । प्रत्येक नागरिक 
को कहीं भी रहने का अधिकार है बशते उसे श्रयोग्य घोषित न किया 
गया हो (अ) किसी अपराध में दश्डित होकर नागरिक अधिकार छिन 
जाने से, ( इ ) गम्भीर अपराधों में बारबार दण्ड पाने से, ( ए ) सार्व- 
जनिक दान पर स्थायी बोक होने से, (श्रो ) ओर जन्म स्थान के 
कम्यूम या केन्टन द्वारा उसका खर्चा उठाने से इन्कार करने से | ८-- 
अआत्मिक स्वतन्नता है-- पर इस की आड़ में नागरिकता के कर्चतव्यों 
की उठाने से इन्कार नहीं किया जा सकता । ६--जैसूएट और इनकी 
कार्यवाही पर रोक लगी है | १०--नये धर्म के स्थापन और पाबन्दी 
लगे धर्मों को फिर से चलाने की मनाही है। ११--विवाह की रक्षा की 
जाती है । १९ - सत्री को पति की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। १३-- 
विवाह से पूर्व उसन्न सन्‍्तानें विवाह होजाने के उपरान्त नियमित मानी 
जाती हैं। १४- कैन्टन प्रेस की स्वतन्नता की गारन्दी करते हैं | १४-- 
ऋण के लिये कोई बन्दी नहीं बनाया जा सकता, १६-किसी भी 
राजनीतिक अपराध में मृत्युदएड नहीं दिया जा सकता। १७--सृत्यु- 


दण्ड नहीं दिया जाता | 


जमेनी 


आधारभूत और आम अधिकार 


१-ध्वजा--काला लाल और सुनहला । अब (१६२३ ६०) हृटादी 
गई है पुरानी राजशाही घ्वजा | २--श्रागे से जर्मन या विदेशी पद 
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जगल, भूमि के अन्दर के खनिज पदार्थ, जन्न शक्ति, जानमर-आदश 
फार्म श्रौर खेती बाढ़ी को (सार्वजनिक सम्पत्ति घोषित कर दिया गया 
है। तृतीय बग्रिस ने ऋणों को श्रस्वीकृत कर दिया श्रौर उसके बाद 
इस निश्चय की पुष्ट हो चुक्की है | समस्त बे सरकारको इस्तान्तरित 
कर दो गई हैं। काम करना प्रत्येक के लिये अनिवार्य है | मज़दूरों को 
हथियार दिये जाते हैँ | समाजवादियों की लाल सेना ने शोषण को 
रोकने फा बीड़ा उठा लिया है | गुप्त सम्धियों को मानने से इन्कार 
कर दिया गया है| 

तृतीय कोंग्रेस ने अपना क्षेत्र रू तक सीमित रखा है और श्रन्य 
प्रदेशों वो इस बात की स्वतन्त्रता देदौ है कि यदि वे चाहें तो सोवियते 
बनाकर उसके साथ सम्मिलित हो जाँय । 

प्रतिनिधियों को वापस बुलाने ( २९८४) ) का अ्रधिकार है । 

सोवियत अधिकारियों की आम कार्स्फे स का कार्य -- 

१--बड़े निर्देशों की कार्य रूप में परिणित करना। 

२--पाम्कृतिक श्रोर आर्थिक जीवन के लिये व्यवस्था करना | 

२-स्थानीय महत्त के प्रश्नों का निवटारा करना। 

४-स्थानोय फार्यवादियों को एक सूत्र में बाधनः | 


$ १० १ 
ज़ैकोस्लोवाकिया 


ध्वज्ञा -श्वेत, लाल ग्जोर नीली | शयथ ली जादी है, प्रजातन्त्र 
के प्रति बफ़ादारी--उसके कानूनों का पालन करना क़रत्तैब्यों को यथा 
शक्ति श्रौर योग्यता के श्रनुसार पूरा करना । 
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राज्यों के न्यायाधीश --सात राज्यों में गवर्नरों द्वारा आजीवन 
के लिये चुने जाते ईं किन्तर सोनेट या लैनिस्लेटिव काउन्सिल की सहमति 
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आवश्यक है | सावजनिक श्रमियोग द्वारा हटाया जा सकता है। पॉँच 
राज्यों में एक निश्चित अवधि के लिये झोर दो में जीवन मर के लिये 
होते हैं। चार अन्य राज्यों में व्यवस्थापिका सभा द्वारा एक छोटी या 
बढ़ी अवधि के लिये चुने जाते हैं। ओरों में जनता द्वारा चुने जाते हैं 
और एक में जन्म भर के लिये। वेतन १२०० पौड से लेकर कम-छ्यादा 
है | विशेषतायें हैं:-- 

(0) कम वेतन । 

(0) छोटा कार्य काल । 

(70) पार्थ लीडरों द्वारा चुनाव--इनके कारण इन पदों के लिये 
लोग उत्सुक नहीं रहते, राज्यों के न्यायाधीश पद में वक्कीलों से नीचे 
समझे जाते हैं । 

सिघिल सर्विसलः-- 

चुंगी ओर डाक--वैज्ञानिक और कूट्नीतिश अफसर--राजदूत, 
काइउन्सिल --प्रैसीडेन्ट के साथ ही सब पदों को छोड़ देते हं--यह पार्टी 
की लूट समके जाते हैं ओर इन पदों पर राजनीतिक नियुक्तियाँ होती 
हैं। इस प्रकार के व्यक्ति राष्ट्र के प्रति वफादार न होकर श्रपनी पार्गी के 
प्रति बफ़ादार होते हैं| इन्हें पार्ल के कोष में चन्दा देना होता है और 
पार्टी के काम का पहला ध्यान रखना होता है, नहीं तो निकाले जाने 
का डर रहता है । न तो पद के बारे में कोई निर्श्चितता होती है और 
न तरको के बारे में | सन्‌ १८८३ ई० से कुछ सुधार हो गये हैं। सिविल 
सर्वित कमिशनर नियुक्त हो गया है--२६२,००० नौकरियाँ इसके 
अतर्गत आ गई हैं। फिर भी राष्ट्रीय सरकार १६०,००० पद श्रव भी 
पार्यें के हाथ में रहते हैं। वेशानिक्रों को छोड़ कर अन्य सरकारी श्रफसर 
योग्य नहीं। एक सिविल सर्विस कमीशन है जो ५००,००० सध की 
नियुक्तियों मे लगधग २८०,००० नियुक्तियों से सबंध रखता है किंतु 
प्रेसीडेन्ट किसी भो आफिस को इस श्रेणी से निकालकर अलग कर 
सकता है । 

निष्पेटिटियाँ- -दो प्रकार कौ हैं। ( ! ) मेयर जो नागरिकों 
द्वारा चुना जाता है, श्रवधि ४ व्ष | न्वायाघीश और मजिस्ट्रेट भी 
४ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। मेयर तथा काउन्तिलरों को वेतन मिलता 
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३। काउन्सिलों के कहीं कहीं एक और कहीं ठो भवन होते हैं । ( !! ) 
कमैटी व्यवस्था-दो से छु सदस्यों तक की एक काउन्सिल होती है-- 
सूप वेतन दिया जाता है । 

(] ) नगरों का शातन स्वव नागरिक करते हैं --बह व्यक्तियों का 
चुनाव करते ह जो 'शासन-परिषद' बनाते हैं जिनकी जाँच-पढ़ताल के 
अधिफार रहते है । अ्रगलते वर्ष के अफसर चुने जाते हैं । ([]) काउन्दी'--* 
यह न्याथ के विभाग ( त्षेत्र ) हैं । इनका शासन थोड़ी भ्रवधि के लिये 
चुने हुये अफसरों द्वारा होता है | काउन्टी काउन्सिल नहीं होती । 

काउन्मिलों ( परिप्दों ) का काम निरीक्षण का नहीं है । अफसर 
काम चलाते हैं- कानूनों से कत्तेव्य निर्धारित हैं । उत्तर मध्य के 
पश्चिचमी राज्यों में प्रबन्ध जनता के हाथों में है | काउन्दी अफसर पार्यी 
के आधार पर रक्खे जाते हैं । 

शहरों का शासन असफल है| अमीरों को दिलचस्पी नहीं। 
मिश्रित जनता तेजी से बढ़ रही है श्रोर कोई कर नहीं है । नागरिक 
पार्थ-बाजी के शिकार हो जाते ईं । जनता के मिश्रित होने के कारण 
उनमें इतनी श्रधिक एकता की मावना नहीं रहती --श्रायरिश, जर्मन 
पोल स्थिस, इटेलियन, ज़ेक, स्वीडिश, सलाव, भैग्यार, रशियन, ग्रीक 
अग्रेल, सीरियन, ओर पोलिश यहूदी | मताधिकार बिना योग्यता का 
ध्यान रक्खे दिया जाता है। 

बदमाश लोग नगर के शास्त्र और राज्य तथा सघ पर धौरे धीरे 
श्राधिपत्य जमा रहे हैं। वे श्रपने एक गिरोह बना लेते है या स्वय 


प्रादशाह! वन बेठते है | शक्ति रेलवे बोढों और विश्वविद्यालयों 
हाथों में रहतो है 


$ १२५ 
पोलिश अजातंत्र 


आधारभूत अधिकार --भूमि को ठुकढ़े दुकड़े करके नहीं वॉँटा 
ना सकता । 
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४ १३ ; 
स्वीडन 


जीवन, यश, मलाई, व्यक्तिगत और वास्तविक्त सम्पत्ति, घर की 
शान्ति और आत्मा की स्वतंत्रता--सभी सुरक्षित हैं। 

अभियुक्त को क्षमान्प्रार्थना या दण्ड दोनों मे से चुनने की छूट है। 

विदेशियों को प्रोफेसर नियुक्त किया जा सकता है ( धर्म शास्त्र का 
नही ); सेना मे नियुक्त किया जा सकता है कितु क्िलों की अफसरी 
नहीं सोपी जा सकता और डाक्टरी पद दिया जा सकता है। 

छ्वनियों को पदरियों के पद नहीं दिये जा सकते | 

प्राकृतीकृत नागरिक को समान श्रधिकार होते हैं, किंतु उसे काउन्सिल 
आफ स्टेट में स्थान नहीं मिल सकता । 

बैरन ( 3870॥ ) और काउन्द ( (१०४४६ ) की उपाधियों दी 
ज्ञाती हैं जो व्यक्तिगत और पैतृक होतीं हैं। श्राम अनिवार्य सेन्‍्य सेवा 
का नियम है राजी से की गई भर्ती से बनाई गई एक स्थायी सेना भी 
ग्हती है| 

प्रेस की स्वतंत्रता का श्रर्थ यही है कि पहले से प्रकाशन पर नियन्रण 
( (८॥80) ) नहीं होता लेकिन बाद में दश्ड दिया जा सकता है। 


; १४ ; 
नावें 


अपराधी यह कहने का अधिकार रखते हैं कि वे दण्ड, भोगेंगे या 
राणा से ज्ञ॒मा-प्रार्थना करेंगे | 

राजकुमार उच्च पद ग्रहण नहीं कर सकते । 

व्यक्तिगत अथवा मिश्चित पैतृक उपाधियों या सुविधाश्रों को श्रन॒- 
मति नहीं है । 
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स्टोगिंग विदेशियों को प्राकतीकृत करने के लिये नियम बनाती है | 
गष्टीयता--सरकारी पद केवल राष्ट्रीय नागरिकों वो ही दिये जाते हैं-- 
जो राए-भाषा बोलते हों, राष्ट्रीय माता-पिता की सन्‍्तान हों--जों पुत्र- 
जन्म के समय राष्य की प्रजा हों अथवा उस समय विदेश में हों किन्तु 
अन्य राज्य के नागग्कि न हों और इस बंधानिक काबून के पश्चात्‌ कम 
से फम राज्य में १० वर्ण तक रहे हों या स्टेयिग द्वारा उनका प्राकृती- 
करण हो गया हो । 

अपवाद--अ्रध्यापफ (विश्वविद्यालय और कालेजों बे), डाक्टरी 
अफसर और फकोन्सल्स ( (०॥४पॉ७ ) | आम आधारभूत अधिकारों 
को माना जाता है । कोई अल अथवा बेरन नहीं है | ओर न भविष्य 
मे कोई जागीर दी जा सकती है। 

एक बार अनिवार्य रक्षा के लिये बुलावा दिया जा सकता है। 

ईवेमालिफ लूथर धर्म प्रचलित ई--जेस्यूट्स ( ]28008 ) को 
सहन नहीं क्रिया जाता । 

स्टेथिग पॉच हिसाव-निरीक्षर नियुक्त करतो है। 


४ १४ । 
आस्ट्रिया 


संघ के आय-यय का लेखा. एक 'कोटे आफ एकान्ट्स 
सीधे नेशनल फाउन्सिल्न हे मातहत होता है। उसका प्रेहीडेन्ट नेशनल 
काउन्सिल की “मुख्य उमेटी' के प्रस्ताव पर चुना जाता है-वह किसी 
प्रतिनिधि सस्था का सदस्य नहीं होना चाहिये श्रौर न गत पाँच वर्षों में 
होना वाला कोई मन्री ही होना चाहिये। नेशनल काउन्सिल के प्रस्ताव 
पर हटाया जा सकता है। सघ का प्रेसीडेन्ट अफसरों की नियुक्तियाँ 
कग्ता है । 

शासकवर्गीय न्यायालय. -- इसमें प्रेसी डेन्ट होता हे। श्राघे 
न्यायाधीशों को सप्र सरकार नामजद करती है और पीपुल्स कमिश्नर 


स्वीक्षति देता ६ । शेष श्राघे न्यायाधीशों को मुख्य कमेटी” फेंडरल 
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काउन्सिल की सहसति से नियुक्ति करती है । इस न्यायालय का कार्य 
शासन और वैधानिक गारन्टियों के संबंध में अतिस अपील सुनना है 
किंतु इस ढग में लगनेवाले समय को कम करने के लिये कानून बनाया 
जा सकता है किंतु यह कार्यवाही साधारण न्यायालयों या वैधानिक 
न्यायालयों श्रथवा सम्मिलित बोर्ड से सम्बन्धित विषयों मे नहीं की 
जा सकती । 

स्थानीय सरकार 

कम्यून स्वाधीन आधिक इकाई हैं। २०,००० या कम जनसख्या 
होने पर स्थानोय और २०,००० से अधिक होने पर ज़िलां या शहरी 
कहलाता है । स्वतत्र राजस्व, कर ओर आशिक कार्य होते हैं । यह 
सम्पत्ति को ले सकता है ओर रख सकता है। स्थानीय --“एक बाजार 
के काम के लायक पुलिस-दःस्ता स्थानीय सुरक्षा के लिये होता है। 


४ १६ ; 
स्‍ल्ाबों, क्रोटों तथा सर्वों का राज्य 


आधारभूत अधिकार 
समुदाय बनाने का भ्रधिकार--बोलने--प्रेसकी--टेलीग्राफ श्ौर 
डाक संबंधी अधिकार हैं । 
युद्ध के समय वेयक्तिकता के श्रधिकारों को मसूख किया जा सकता 
है। राजनीतिक्न अपराधियों के लिए मृत्यु दरड उड़ा दिया गया है 
किंतु राजद्रोह और खून के अपराधों में अब भी यह दिया जाता है । 


है ही, 5 
ऐस्थोनिया 
आधारभूत अधिकार 


कोई कानून वर्ग विभाग नहीं है। कोई भी उपाधियाँ देशी या 
विदेशी नहीं मानी जातीं । फौजदारी के कानून बीते समय के लिये उलट 
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कर लागू नहीं किये जा सफते। प्राथमिक शिक्षा निशुल्क और 
अनिवारय है| भाषण की स्वतन्नता ऐ पर नैतिकता और देश की सुरक्षा 
का ध्यान रखने हुये कुछ रोके लगी हुई हैं। डाक, वार, टेलीफोन के उप- 
योग में फोई हस्तक्षेत नहों सिवाय न्यायालयों की श्राज्ञा के । प्रल्प सख्यक 
जञातिया हो श्रपनी सस्कृति की उन्नति के लिये श्रलग सस्थायें बनाने की 
श्रनुमति है | अत्यसख्यकों की माधाश्रों का प्रयोग वजित नहीं किंतु राष्ट्र 
भाषा सव्वोपरि है । 

जर्मन-रशियन-स्वीडिंश दोलने की या लिसने को व्यवस्थापिका सभा 
श्रौर न्यायालयों में छूट है । 


१ शट .<| 
इंगलैणड 


अधारभूत अधिकार 

“ब्रिटिश प्रजा” शब्द के अतर्गत थे सभौ व्यक्ति आ जाते हैं जो 
राजा फो मानते हैं। यह शब्द केवल ब्रिटिश द्वीपसमूहों के निवासियों 
तक दी सीमित नहीं है | सावेजनिक संस्याश्रों में पलने वाले श्रकिचनों 
की कोई निवास योग्यता नहीं होती--न कोई अ्रयोग्यता ही द्ोती है। 


३ ६: 5६ 
बेल्जियम 


आधारभूत अधिकार . 


नागरिय्ता के कानून हैं--प्राकृतीकरण, केवल जब पूर्ण होता है 
तो, विदेशियों को समान राजनीतिक प्रषिकार दे देता है | 


सभी वेल्जियम-निवासी समान हैं-व्यक्तिगत स्वतत्नता सुरक्तित 
ऐ -घर में नहीं छुमा जा सक्रता-तलाशी नहीं ली ज्ञा सकतो और न 
कानून के विरुद्ध सम्पत्ति ही छीनी जा सकती है। सम्पत्ति और नागरिक 
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शधिकारों को एकदम पूरा नहीं छीना जा सकता | घामिक स्वतञ्मता और 
पूजा की स्वरतत्रता सुरक्षित है। सामाजिक विवाहों के पूर्व सदा धार्मिक 
कृत्य किये जाने चाहियं--निजो निर्देशों के प्रति कोई रोक नहीं है । 

प्रेस स्वतंत्न है-- किसी समय कोई नियजत्रण नहीं लगाया जाता-- 
यदि लेखक के बारे में पता हो तो सम्पादक, प्रकाशक, सुद्रक या विक्रेता 
पर श्रमियोग नहीं लगाया जाता । 

खुले आम सभा करने की स्वतत्रता है, पर पुलिस के नियमों को मानना 
होता है--अधिकारों के लिये निवेदन-पत्र देने कौ छूट है-सयुक्त 
निवेदन-पत्र केवल कानूनी ढंग से सगठित स्स्थाये ही दे सकती हं | 

वेल्जियन को भाषा के उपयोग मे पूर्ण स्वतत्रता दो जाती है। 
समस्त अधिकार राष्ट्र से प्राप्त होते हैं । 

ध्वज्ञा; - लाल पीली ओर काली । 

राज्य 'चह्वः--वेल्जियन शेर--एकता में ही शक्ति है । 


४ २० ४६ 
स्पेन 


कैस्टेलियन भाषा है । 

घोषणा कर दी है कि स्पेन युद्ध को राष्ट्रीय नीति का अत्र नहीं 
समानता । 

खँतर्राष्रीय नियमों को राष्ट्रीय कानूनों का एक भाग माना जाता है। 

प्रात मिलकर राजनीतिक और शासम प्रदेश बना सकते हैं बशर्ते 
कि उसका अधिकार-पत्र उसवी सरकारी सस्थाओं के बहुमत द्वारा 
पेश किया जाय या मत-विभाजन में दो-तिहाई के बहुमत से स्वीकृत 
कर लिया जाय और दो-तिहाई मत दाताशओं द्वारा मान लिया जाय 
आर कोर्थीज द्वारा उसके लिये सहमति दे दी जाय । 

कोई भेद-भाव नहीं है और कोई राज-धर्म सी नहीं हैं | 

शाम आधार भूत अधिकार दिये गये हैं । 

परिवार, आधिक अवस्था, किसान, कलायें, ओर संस्कृति सभी की 
सुरक्षा का प्रबन्ध है । 
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४ २४१५ ४६ 
डेनमार्क ज 
डे 


पन्द्रह सदस्यों की एक कमेटी द्वाग (जिसे व्यवस्यथापिका-सभा के 
दोनों भवन चुनते हैं) चार दविखाव निरीक्षक चुने जाते हैं । ये कागजों को 
देखभाल के लिये माँग सकते हैं ओर इस वात वी परीक्षा कर सकते हैं 
कि वे कागज सच्चे हैं | 

पुरुष-स्नियों को समान अधिकार प्राप्त हैं । 

राजधर्म--ईवेगलिकन लूथरेन--राज्य इस चर्च को चलाता है । 

कानून के विरुद्ध न तो कोई कर लगाया जा सकता है--न सैना को 
इधर-उधर भेजा जा सकता है--न फोई समभोते किये जा सकते हैं-- 
न भूमि ही दी जा सकती है। 

धार्मिक कारणों से न तो किसी के श्रधिकार कम होते हैं श्रौर न 
बह कर्तव्यों से ही छुटकारा पा सकता है। 

नागरिकों को कुछ शर्तां पर राज्य से सहायता दी जाती है 

निर्धन बचों को निशुक् शिक्षा दी जाती है । 

प्रत्येक व्यक्ति प्रकाशन कर कर सकता है कितु दण्ड भी पा सकता है। 
फोई नियत्रण नहीं श्रोर न कोई रोक लगाने वाले कानून ही है। 

सरकार किसी भी समुदाय को स्थायी रूप से भग नहीं कर सकती । 


इटली 


फ्रान्स के समान हो ईं--केन्द्रीय करण--मन्रियों द्वारा निरीक्षण 
होता है--२५ यूवों में--व्यवस्पा में अतर है। प्रत्येक में प्रीफैक्ट होता 
है जो मत्रियों की तिफारिस पर राज़ा द्वारा नियुक्त किया जाता है-- 
नीचे के अफसरों को तरक्की देकर प्रीकैक्ट पद दे दिया जाता है। 
राष्ट्रीय सरकार का स्थानीय एजेन्ट होता है। राजनीति में सक्रिय भाग 
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लेता है -चुनाव के परिणामों के अनुसार उसकी उन्नति अथवा अवनति 
हो जाती है--प्रवन्ध विभाग के सदस्य ( एक तरह का प्रान्तीय मन्त्र 
मण्डल ) उसके काम में सहावता करते हैं | 

प्रत्येक प्रान्त मे एक शासन परिषद है जिसकी बेठके महीनों होती 
हँ--अवकाश के समय वह एक कमीशन नियुक्त कर देती है। किन्तु 
प्रीफैक्ट राष्ट्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं । इस प्रकार प्रीफेक्ट 
ओर प्रान्तीय परिषद मिलजुल कर काम करती है। 

जिले और कम्यून है -शहर, नगर और गाँव स्थिति में कोई 
कानूनी भेद नहीं है--समी कम्यून कहलाते हैं। मेयर तीन बष के लिये 
चुना जाता है-उसे हटाया नहीं जा सकता-लेकिन प्रीफेक्ट उसे 
हिंदायते देता है ओर इस प्रकार वह दो स्वामियों का सेवक होता हैं। 
स्थानीय व्यवस्था में पार्टीबन्दो बहुत चलती दै । 


जापान 


आधारभूत अधिकार 
१५ धाराओं में गिनाए गये हैं--शासन विधान में नागरिक अधि- 


कारों और स्वतन्त्रता के सम्बन्ध से पूर्ण गारन्टी नहीं है- लेकिन कानूनों 
ने इस कमी को पूरा कर दिया है| 

मताधिकार का विस्तार प्रेस और माषण की स्वतन्त्रता । साबे- 
जनिक स भाये और राजनीतिक ससुदाय बनाने के अधिकार- फौजदारी 
कानून में सुधार- यह सार्वजनिक अधिकारों के विकास के परि- 
चायक हैं। | 

पार्टी व्यवस्था :--इन्दौरी ( [77 ) के चारों ओर केन्द्रित 
है जो कि फेनोसल व्यवस्था का अवशेष है किन्तु अब व्यक्तियों का स्थान 
नीतियाँ लेती जा रही हैं । 
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$ २४ ४ 
मेक्सिको 


आधार भूत अधिकार और नागरिकता 

(१) समी व्यक्ति निजी सुरक्षाओं का उपयोग करते हैं। (२) 
दास-प्रथा की मनाई है| बाहर से आने वाले दास राज्य में आऊर स्वा- 
धीन हो जाते हैं । ( ३ ) शिक्षा निशुक्त है किन्त धार्मिक नहीं । (४ ) 
कोई धार्मिक सस्या अथवा घर्माधिकारी प्राथमिक स्कूलों को स्थापित 
नहीं कर सकता; श्रौर निजी प्राथमिक स्कूल केवल अधिकारियों की 
सहमति पर खोले जा सकते हैं। ( ५ ) सभी व्यक्ति किसी भी कानूनी पेशे 
फो अपनाने में स्वतन्त्र हैं | (६ ) कोई भी व्यक्ति सिवाय कादून से 
आर किसी भी तरह अपने परिश्रम के फलों से वचित नहीं रखा जा 
सकता । (७) पेशों के लिये लाइसेन्ठ कानून के श्रनुसार दिये जाते 
हई।(८ )समस्त अम स्वेच्छा निर्मर हैं । (६ ) किन्तु निम्न सेवाएँ 
अनिवार्य हैं (अर) सेन्‍्य सेवा (आ ) जूरी कार्य (इ ) स्थानीय 
चुनावों मं अफसर पद (ई ) चुनाव में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सेवा ( ए. ) 
राज्य ऐसे क्रिसी राजोनामे या समझोते की अनुमति नहीं देता जो ( ) 
मजदूरी ( ॥ ) शिक्षा (॥ ) निषेधित धामिऊ पदों या (9 ) स्वेच्छा 
से किये गये उपचार के आधार पर स्वतन्त्रता को ऊम करते हैं । (१० ) 
फोई भी अम-्समझोता एक पक्ष के विरुद्ध या उसके हित्तों के खिलाफ 
एक वर्ष से अधिक के लिये नहीं हो सकता न उसक्रे द्वारा किसी भी 
नागरिक अधिकार को छोड़ा, कम या जत्त किया जा सकता है। ( ११) 
समभोते के भग करने पर कोई सजा नहीं दी जाती केवल क्ष॒तिपूर्ति की 
जाती ६। (१९ ) लेखन स्वतन्त्रता को भग नहीं किया जा सकता | 
(१३ ) किसी अपराध के कारण प्रेत को जत्त नहीं किया जा सक्षता | 
( १४ ) अवेदन भेजने का अधिकार --शान्तिपूर्ण ओर आदस्युक्त हों 
तो उसका उत्तर अफसर के द्वारा दिया जाना चाहिये। (१५ ) किसी 
भी सशस्त्र समुदाय को विचार विनिमय का अधिऊार नहीं है। ( १६ ) 
किसी भी वेघानिक श्रोर शान्तिपूर्ण स्वभाव के होने में कोई रोक नहीं | 
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( १७ ) सिवाय पुलिस नियमों के कानून द्वारा शस्त्र रखने में कोई 
रुकावट नहीं है ( १८ ) कुलीनता की उपाधिया नही बाटी जा सकती। 
( १६ ) निजी कानूनों या विशेष अदालतों द्वारा अमियोग नहीं चलाये 
जा सकते | ( २० ) कोई विशेष सुविधाएँ या वेतन नहीं है कानून द्वारा 
केवल मुआवज़ा निर्धारित है । ( २१ ) सैन्य शिज्ञा केवल मैक्सिक्नो के 
नागरिकों तक ही कडाई के साथ सीमित रखी जाती है । (२२ ) कानून 
बीती बातों पर उलट्कर लागू नहीं किये जा सकते। ( २३ ) किसी 
व्यक्ति का जीवन उसकी सम्पत्ति या स्वतन्त्रता को बिना पहले से बने 
हुए कानूनों के अनुसार अमियोग चलाये हरण नहीं किया जा सकता । 
( २४ ) ऐसे अपराधियों के सम्बन्ध में जो अपने देश में गुलाम 
हों अन्य देशों से अपराधी प्रत्यप॑ंण ( गिहाए90ा707 ) के लिये 
सन्धि नहीं की जा सकती । (२५ ) कानूनी तरीके के अरिरिक्त किसी 
भी तरह किसी को व्यक्तिगत हानि नहीं पहुँचाई जा सकती। (२६ ) 
तलाशी नहीं होती न कर्ज के लिये किसी को बन्दीगह ही भेजा जा 
सकता है। ( २७ ) सिवाय ऐसे श्रपराधों के लिये जो दूसरे व्यक्तियों को 
चोट पहुँचाने से सम्बन्ध, रखते हैं और दण्ड के योग्य हैं और किसी 
मामले में पहले से ही बन्दी नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के 
बंदी-यणहों के स्थान जेलों से अलग होते हैं । ( २८) संघ ओर राज्यों 
की सरकारें इस आधार पर कारावास सबंधी व्यवस्थायें ओर उपनिवेशों 
को सगठित कर सकते हैं कि परिश्रम छुधार का साध्यस है। ( २६ ) 
क्विसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्षी देने के लिये नहीं कहा जा 
सकता | ( ३० ) बन्दौ-जीवन का समय भी दर्ड के भाग की तरह 
मान कर गिन लिया जाता है। ( ३१ ) राजनीतिक अभियोगों के लिये 
मृत्युदरड नहीं दिया जा सकता । ( ३२ ) किसी भी औद्योगिक समूहों, 
एकाधिकारियों की कर से बरी नहीं किया जा सकता, न उद्योग की रक्षा 
का आधार लेकर सिवाय मुद्रा, कापीराइट, नोटों के अ्रन्य वस्तुश्नों के 
आयात पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ( ३३ ) ऐसी थोक खरीद की, 
जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाय, अनुमति नहीं है | 

टिप्पणीः:--मजदूर उंघ और सहकारी समितियों को एकाधिकारी 
नहीं समभ्क्ता जाता। 


दुनिया के विधाल १४९ 


नियरास और जन्म--( | ) मैक्सिकन माता पिता से उतन्न बच्चे 
चाहे वे देश में उत्पन्न हुए हों या विदेश में मेक्सिकन नागरिक समझे 
जाते हैं। विदेशी माता पिताश्नों की सम्तानें वयस्क हो जाने के एक 
वर्ष के भीतर मेक्सिफों की नागरिकता के लिये प्रावेदन करने पर 
नागरिक घोषित फर दिये जाते हैं । ( [[ ) नागरि-करण--वे व्यक्ति जो 
लगातार पाँच साल तक देश मे रहे हों ओर ईमानदारी से जीविकोपा- 
जन करते हों और ऐसे व्यक्ति जो मिश्रित रक्त के हों यदि अगीकृत 
नागरिक बनना चाह तो उनका नागरि-करणु कर लिया जाता है । 


हर 5 * 
५ $ 


राज्य और उद्योग तथा शासन- 
विधान में पारिवर्तन 
$ २-३ 


न 


आयलेंएड 


॥| 


राज्य ओर व्यवसाय तथा सन्धि के अधिकार -- 
पेरिस, बरलिन और केथोलिक पोप के साथ सम्बन्ध । 

शासन विधान में संशोधन: 

सन्धि की धाराओं के अन्तर्गत जो संशोधन किये जायें उन पर मत- 
गणना की जातो है। या तो समस्त मत दाताओं के बहुमत से उन्हें 
मंजूर किया जाना चाहिये या डाले जाने वाले वोटों से $ के बहुमत से, 
मजूर किया जाना चाहिये ! 

कोसग्रेव ने डी वेलरा के डर से कि कहीं वह उसे शपथ को उड़ा देने 
के प्रश्न को लेकर तग न करे इसे १६२२ में रद्द कर दिया। जनता की 
पहल द्वारा संशोधन पेश किये जा सकते हैं जिनको दो साल के अन्दर 
पालियामेन्ट को मानना पढ़ता है। यदि पालियामेन्ट ऐसा न करें तो 
७५००० मत दाताओं के हस्ताक्षर सहित एक आवेदन पत्र जिसमें 
१५००० हस्तान्षर एक निर्वाचन-त्षेत्र से होने चाहिये, पालियामेन्ट को 
बाध्य कर देता है कि या तो वह स्वयं संशोधन कर दे या उस 
प्रस्ताव को जनमत-गणना के लिये भेज दे । 
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२१ 
केनेडा 


सन्धि अधिकार 

केनेडा के सम्बन्ध टोकियों और पेरिस से है । 

शासन विधान में परिवर्तन 

ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ही कर सकती है । यदि कैनेडा की पालिया- 
भेन्‍्ट चाहे तो ऐसा शीघ्र कर देती है । 


* ३६: 
आस्ट्रेलिया 


शासन विधान में परिचतंन 

राज्य के किसी भवन प्रतिनिधियों की सख्या से सम्बन्धित या 
उसऊी सीमाश्रों से सम्बन्धित मामलों में पहले वोट देने वाल्ले मतदाताओं 
के बहुमत से स्वीकृति मिल जानी चाहिये | 

१ वैधानिक सशोधन दोनों भवनों द्वारा स्त्रीकृत क्रिये जाने 
चाहिये या किसी एक भवन द्वारा तीन माह का अ्रन्तर देकर उसे दो 
थार पास कर देना चाहिये। 


२-तत्सश्चात्‌ वह दूसरे भवन को जाता है श्रोर फिर जनमत 
गणना के लिये। 
रै--राज्यों के बहुमत को उसे स्वीकार वर लेना चाहिये। 
5४७१ 
दक्षिणी अफ्रीका 


यूनियन में सत्र जगह निर्वाघ व्यापार होता है। 


श्श्र् दुनिया के विधान 


सन्धि अधिकारः--वाशिंगटन रोम और हेग के साथ सम्बन्ध है | 

हटिज़ोग का दावा था कि डोमीनियन के पास पूर्ण राजसत्ता है और 
उसे साप्राज्यवादी युद्धों में तटस्थ रहने का श्रधिकार है। 

दक्षिणी अ्रक्रीका की पालियामेन्ट कुछ सीमाश्रों के अन्दर साधारण 
ढंग से संशोधन या परिवतेन कर सकती है । विशेष मामलों में दोनों 
भवनों की संयुक्त बेठक आवश्यक होती है और तत्पश्चात्‌ दोनों के दो 
तिहाई के बहुमत से उन्हें पास करना होता है | 

शासन विधान १६२६ मे सशोधित हुआ्ना। उत्तमाशा श्रन्तरीप के 
अतिरिक्त कहीं पर एशिया निवासी सदस्य नहीं हो सकते । 


( ४१४५६ 
न्यूज़ीलेएड 


आस्ट्रं लिया के संध में इस डर से सम्मिलित नहीं हुआ कि वह 
उसके विरुद्ध तटकर नहीं लगा सकेगा । भूमिकर बढ़ती हुई आय पर 
बढ़ जाता है--१००० पौंड पर एक पेन्स प्रति पॉंड से प्रारम्भ होकर 
१६३००० पौड पर पहुंच कर यह दर सात पेन्स हो जाती है। अनुप- 
स्थित मालिकों को ५०४८कर अधिक देना होता है । 

पहले रेलों का प्रबन्ध तौन सदस्यों का एक बो्ड करता था। अब 
एक सनन्‍्त्री करता है । 

ओयस्टर क्षेत्र खनिज पदार्थों के श्रोत कोयले की खाने ( जीवन 
आर आग का बीमा--अ्रब श्रधिकतर कम्पनियों द्वारा किया जाता है ) 
किसानों को सस्ते दर पर कर्ज मिलता है। घर बनाने, जलथक्ति श्नौर 
जंगलात के मामलों में सहकारी सस्थाश्रों को सहायता दी जाती है। 


$ ६ ६ 
फ्राँस 
दोनों भवन अलग प्रस्तावों द्वारा, जो पूर्ण बहुमत से पास होना 
चाहिये वैधानिक सुधार की आवश्यकता बतला सकते हैं। तत्पश्चात्‌ वे 
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& 
मिलकर सशोधन ऊरते हैं। यह कानून नेशनल श्रसेस्वली द्वारा पूर्णे- 


बहुमत से पास होना चाहिये। 
प्रजातन्त्रात्मक शासन नहीं वदला जा सकता | 


2 4 
स्विटज़रलेण्ड 


नागरिकता -स्विस नागरिक्रता का ढावा कोई भी ऐसा व्यक्ति 
कर सकता है जो किसी कैन्टन के कम्यून का निवासी हो । प्रत्येक कम्यून 
को इस सबंध में नियम बनाने की स्वतत्नता है। 

शासन विधान में परिवर्तन-- 

सम्पूर्ण परिवर्तन--यदि एक मवन चाहे ओर दूसरा न चाहें-या 
४०,००० मतदाता मॉग करें-तो सशोधन का प्रश्न जन-मत-निर्ण॑य के 
लिये भेज दिया जाता है । यदि बहुमत चाहे, तो सशोधन-कार्य के लिए 
दोनो भवनों का नया छुनाव होता है। 

अशत सशोधन--जनता को पहल से या साधारण ढंग से सघ की 
व्यवस्थापिका समा कर सकती है। यदि कई सशोधन हों तो उनके लिए, 
शझलग अलग मॉग की जानी चाहिए। यह माँग या तो श्राम ढंग से 
रक्‍फ़ी जा सकती है या वाकायदा बिल बना कर भेजा जा सकता है । 

सशोधन तभी लागू होता है जय नागरिकों और राज्यों का बहुमत 
उसे स्वीकार करे । श्राधे कैन्टनों का ञ्राधा मत होता है| 


जमनी 


जर्मन के व्यापारिक जडाज एक बहुत बढ़े सयुक्त वेडे के पैमाने पर 
हैं। जमेनो की राजनीतिक सीमायें और तट-कर सीमायें एक हैं | 

तट-कर और उ गी का सबंध रोज़ के हाथ में है किन्तु राज्यों के 
हित का ध्यान रक्‍्खा जाता है। 


श्श्४ दुनिया के विधान 


आम रेलों का राष्ट्रीकरण करके एक-सी आवागमन-व्यवस्था स्था- 
पित कर दी गई है। 

शासन विधान में संशोधन--रौज़स्ट्राम के ३ के बहुमत से होता 
है। उसमें न्यूनतम उपस्थिति दो-तिहाई सदस्यों की होनी चाहिए। जहाँ 
जहाँ इनका निर्णय जन-मत-निर्णय से होता है, वहाँ मत-दाताओं के बहु- 
मत कौ राय पक्त में होनी चाहिए। ट 

यदि रीड़स्ट्राग के बिना सहमति के संशोधन करने का निर्यय करता 
है श्रोर रीज्लस्ट्राट दो सप्ताह के भीतर नये चुनावों की माँग करता है तो 
प्रेसीडेएट उसे तब तक लागू नहीं करता जब तक चुनाव के बाद फिर 
निर्यय न हो जाय । 


दे रा 
सोवियत रूस 


काउन्लिल आफ लेवर एण्ड डिफ़े न्‍स-- 

एक प्रकार का मत्रिमडल है जिसका कार्य आर्थिक और सेन्य विषयों 
का अ्रध्यवयन और उन विभागों के कमीशनों का काम पर नियन्रण रखना 
है जो नीचे काम करते हैं, जैसे राज्य की आर्थिक योजना और राज्य 
के चुनाव कमीशन। ये अनेकों छोटे-बड़े कमीशनों की रिपोर्ट देखती है। 
जो निर्णय होते हैं वे कम्सरियों ओर कॉमग्रेस की कार्य-समिति द्वारा सोवि- 
यत की काँग्रेस को भेजे जाते हैं ओर उन्हें केवल कमीसारों की परिषद 
श्रौर सन्ट्रल एक्ज़ीक्यूटिव कमैटी ही बदल सकती है। 

शासन विधान में संशोधन-- 

७ वीं, ८ वीं, ६ वीं कॉग्रेयों ने (१६१६-२१ में) आ्ाज्ञाओं से वेघा- 
निक परिवतन किये । 

विशेष - प्रीसीडियन को पीपुल्स कमीसारों की परिषद के निर्णयों 
को मानने, मंयूख कर देने, टाल देने का अधिकार है। सेन्‍्ट्रल एक्ज़ी- 
क्यूटिव कमैंटी पुनविचार करती है। 

टिपणी--सोवियत के विधान का मार्च १६३६ में शआ्आमूल-चूत्र 
परिवर्तन हुआ । नया शासन विधान 'स्टालिन शासन विधान कहलाता है | 


दुनिया के विधान र्श्र 


2 2० ६ 
जैकोस्लोवाकिया 


युद्ध घोषणा और वैधानिक संशोधत-- 
इनके लिये प्रत्येक मवन में समस्त सदस्यों के है के बहुमत की श्राव- 


श्यकता होती है । 
$ ११ 
पोतलिश प्रजातंत्र 


शालन विधान में परिवर्तत--साधारण वहुमत द्वारा दोनों भवनों 
क्री सम्मिलित बैठक द्वारा होते हैं; किन्तु विधान के प्रथम १० वर्ष में 
फ़ेवल डाइट का ३ बहुमत द्वी सशोधन कर सकता है । 


है: है 2५ 
अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र 


आधारभूत अधिकार 

विना दण्ड पाये बन्दी बनाने को रोकने वाले श्राज्ञा-पत्र मंसूख नहीं 
फ़िये जा सकते । 

कुलीनता की उपाधियाँ नहीं दी जा सकती । 

दाता या श्रन्य श्रनजाने लग जाने के बधनों को नहीं माना,जाता। 

प्रथम ११ संशोधन आधारभूत अधिकारों,से सबंध रखते हैं | 

काबून में कांग्रेस द्वारा नागरिक अधिकारों को छोनने के विरुद्ध 
श्रादेश है श्रोर न ऐसे कानून बनाये जा सकते हैं जो समभौतों के 
उत्तरदायित्व से मुक्ति दे दें । 


१४६ दुनिया के विधान 


नागरिकता - 

नागरिकता के तातपये मताधिकार नहीं है। मताधिकार के नियम 
राज्य बनाते हैं | इसके अर्थ यह हुए कि बिना राज्य में मताधिकार पाये 
भी कोई व्यक्ति प्रेसीडेन्ट या कॉम्रेंस का सदस्य हो सकता है--क्योंकि 
विधान के अनुसार कोई भी जन्मजात नागरिक प्रेसोडेन्ट हो सकता है 
ओर कोई भी नागरिक कॉमग्रेंस का सदस्य । > 

शासन विधान में परिवर्तन : 

जब भी दोनो भवनों मे २३ के बहुमत से मॉग हो, या २३ राज्य 
परिवर्तन के लिये कन्वेशन की मॉग करें ओर इस प्रकार परिवर्तन के 
लिये प्रस्ताव हो ओर २।४ कन्वेशन उसे स्वीकार कर लें । किंतु किसी 
भी राज्य को सीनेट के उसके समान प्रतिनिधित्व से, बिना उसकी सह- 
मति के वचित नहीं किया जा सकता। _ 

दर्ज . कॉग्रेस के कन्वेशन के प्रस्ताव द्वारा, २३ शंज्यों की व्यव- 

2 स्थापिका सभाओं की प्रार्थना पर और ३॥४ की स्वीकृति देने पर । 

ऊपर के समान प्रस्तावित किंतु राज्यों के ३।४ कन्वेशनों द्वारा 
स्वीकृत किये जाने पर | ८ 

वैधानिक संशोधन अपेक्षाकृत बहुत कठिन है। 

शमी तक आम कन्वेशन नही बुलाये गये । 

पार्टी-संगठन--प्राइमरीज़ १-- पार्य-उम्मेदवारों को छॉटना | 

२--कन्वेशनों के लिये पार्टी डेलीगेटों का चुनाव। ३--पार्टी के 
स्थानोय काम-काज करना | : हि 


> £ २३ ;६ 


ड़ नी ग् 


स्‍लावों, सर्वो, क्ोटों का राज्य 
_वेधानिक परिवर्तेन 
इसके लिये पहल राजा या असेम्बली द्वारा होनी चाहिये--व्यव- 
स्थापिका सभा फौरन भंग कर दी जाती है और ४ साह के भीतर उस 
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का पुन, सगठन हो जाता है--नई व्यवस्थापिका सभा शासन विधान 
हि. 

पर विचार करने 'के पश्चात्‌ फिर भग हो जातो हैं और उसका फिर 

पुनर्गठन द्वोता है । 


स्वीडन 


राज्य के बैंक रिकृस्टाग की गारटी में हैं। राप्य इसके प्रबंध के 
लिए, कमिश्नर भेजता है। 

केवल यही नोट प्रचलित कर सकता है। 

शासन विधान में परिवर्तन-- 

परिवर्तन के लिये पालियामेश्ट को भग करना होता है और वेधानिक 
प्रश्न को लेकर चुनाव लड़ा जाता है और नया भवन एक वैधानिक 
असेम्बली की तरह भो काम करता है | 

इसके अतिरिक्त एक निश्चित कोरम और विशेष बहुमत कौ भी 
श्रावश्यकता होती है | 


नावें 


शासन विधान में परिवर्तन-- 

प्रस्तावों को स्टर्यिंग की पहली या दूसरी बेठक में भेजना होता है। 
उस पर श्रगले चुनाव के पश्चात्‌ पहली या दूसरी स्टोरथिं ग॒ में विचार हो 
सकता है यदि सशोधन शासन विधान की भावना के प्रतिकूल न हो । 
स्टोधि ग को * की सहमति होनो चाहिए । 


श्श्८ दुनिया के विधान 
+ ९१६ ६ 
शआआरिट्रिया 


शासन विधान मे परिवतेत्-- 

संशोधन--कोरस ई । उपस्थित सदस्यों के * के पक्ष में मत मिलने 
चाहिए, यदि फेडरल काउन्सिल या नेशनल काउन्सिल उसे चाहे | 

वर्तमान “शासन विधान में वर्तमान डाइटों द्वारा सशोधन किया जा 
सकता है यदि इसका प्रभाव रुघ के विधान पर न पड़े (डपस्थिति-!; है 
का बहुमत)--और उनका पुननिर्माण ३ सप्ताह में हो जाना चाहिए | 


) १७: 
इंगलेण्ड 


शासन विधान में परिवर्तत-- 
साधारण क,नून बनाने की तरह ही संशोधन भी किए जा सकते हैं । 


है टू 5 
बेल्जियम 


शासन विधान में परिघर्तत-- 

एजेन्सी के समय वैधानिक परिवर्तन नहीं हो सकते--पहले व्यवस्था- 
पिका सभा की घोषणा की श्रावश्यकता होती है कि संशोधन नियमित है। 

तलश्चात्‌ दोनों भवन भंग कर दिये जाते हैं ओर दो मह्दीनों में 
उनऊा पुनर्निमाण हो पाता है श्लोर उनकी बैठके बुलाई जाती हैं। जारा 
की अनुमति पर वे उस पर विचार करते हैं और निर्णय करते हैं। कोरम 
६ है। सशोषन के प्रश्न मे ३ की राये आनी चाहिए । 
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४ १६ ६४ 
डेनमार्क 


शासन विधान में परिवर्तेन-- 

यदि दोना भवनों की स शोधन के सबन्ध में सहमति हो ओर यदि 
सरकार उसे चहदे तो दोनों मत्रनों के नये चुनाव साथ साथ कराये जाते 
हैं और यदि नई रीखस्टाग पिच पास कर देती है तो यह फाल्कास्टीन 
के मतथाताशओों के निर्णय के लिए ६ माह के अन्दर मेज दिया जाता है। 

यदि ४५ फी सदी मतदाता और वास्तव में मतदान देने वालों का 
चहुमत उससे सहमत है श्रौर राजा श्रगनी शाही स्त्रीकृति इस पर दे देता 
है, तो वह कानून हो जाता है। 


) २: 
मेक्सिको 


फरत्तव्य-- 

(१) 7च्चों श्रोर श्राश्रितों को जिनको श्रायु १५ वर्ष से कम है साव- 
जनिक् स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा, नागरिक ओर सैन्य शिक्षा के लिये 
भेजना होता है। 

(२) राज्य ओर भूमि की रक्षा के हेतु नेशनल रक्षा-दल में भरती 
होना शोर सेवा करनी होती है। 

(३) ओर स्थानीय बोर्डो को कर और खबच देने होते हैं । 

(४) भूमि-करों और सम्पत्ति की यूची में नाम देना होता है और 
मत दाताओं वी सूची में भी नाम लियाना होता है, प्रादेशिक रक्षा- 
दलों में मरती होना पड़ता है, सार्वजनिक चुनावों में भाग लेना होता 
है । राज्य के प्रति सघ के पदों पर कर्तव्यों का पालन कग्ना होता है 
जिसके लिये वेतन मितता हे झौर काउन्सिलों और म्यूनिस्पैल्टियों और 
जूरी पर काम करना होता है। 


१६० दुनिया के विधान 
अधिकार-- 


(१) रियायतें कमीशनरो और सरकारी पदों को देते समय जहाँ 
नागरिकता का होना अनिवार्य नहीं मेक्सिकन,निवासियों को पसन्द किया 
जाता है। 

(२) किसी भी विदेशी को सेना, पुलिस या शांति काल के साव॑- 
जनिक सुरक्षा विभाग में नहीं लिया जाता । 

(३ ) नाविक सेना में केवल जन्म से ही मैक्सिकन ही लिये जाते हैं । 

(४ ) विदेशियों को देश से निकाला जा सकता है । 

(५ ) कोई भी विदेशी देश के कामों मे दखल नहीं दे सकता। 

(६ ) मेक्सिको की नागरिकता २१ वर्ष की श्रायु होने पर दे दी 
जाती है, बशते वह ईमानदारी से जीविकोपाजेन करता हो । इससे निम्न 
विशेष अधिकार भ्राप्त हो जाते हैं --( श्र ) सावंजनिक पद, ( आ ) सावे- 
जनिक कार्यों के लिये सभा करने का अधिकार, (इ ) सेना,मे नोकरी, 
(ई ) आवेदन भेजने का अधिकार | 

(७) विदेशी राज्य में नागरीकरण हो जाने पर मैक्सिको की 
नागरिकता जाती रहती है। यह या तो खुले आम विदेशी सरकार की 
सेवा करने पर होता है अथवा अन्य मतों के अधिकारियों के सामने 
अपने विचार स्थिर न रखने से। 

(८) नागरिकता के अधिकार और विशेषाधिकार निम्न कारणों से 
मसूख किये जा सकते हैं-- । 

(अर) कत्तव्यों का पालन न करने से--अन्य दण्ड के अलावा यह 
अधिकार भी एक पाल के लिये मसृख किये जा सकते हैं । 

(बे) दरसिडित होने पर या न्याय से बचने के लिये भागने पर। 

(६ ) ह्लियों को शारीरीक काम से काफ़ी छुट्टी मिल जाती है। 
प्रसव के पहले तीन महीने की ओर बाद में एक महीने कौ--लेकिन 
वेतन मिलता है--कुछ यमय तक बच्चे के लालन-पालन के लिये दो घम्टे 
की विशेष छूट दीजाती है । 

(१०) न्यूनतम वेतन इतना होता है कि वह एक मज़दूर जो अपने 
घर का प्रधान हो, की शिक्षा, उचित आनन्द और औसतन आवश्य- 
कताश्रों की पूर्ति के लिये काफी हो | 
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(११) खेती श्रौर उद्योग की आय में भाग बढाने को अनुमतिददे। 

(१२) जो पुरुषों को समान कार्य के लिये समान वेतन मिलता है। 

(१३ ) प्रत्येक म्युनिस्पैल्टी में विशेष कमीशन होता है जो न्यूनतम 
वेतन और श्राय के भागों की दर निर्धरित करता है। ८ 

(१४) समय से श्रधिक काम के लिये सौ प्रतिशत वेतन देना 
होता है श्रौर यह काम एक वार में तौन घने श्रोर एक सप्ताह में तौन 
दिन से ग्रधिक नहीं लिया जा सकता | 

(१५ ) ऊज़िसी स्त्री या सोलह वर्ष की आयु से कम बच्चे से समय 
से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता । 

(१६ ) स्वच्छ घरों का प्रबन्ध है। किराया सम्पत्ति के अनुमानित 
मूल्य का श्राघा फी सदी प्रति माह के हिसाब से होता हे । 

(१७ ) मालिकों को, यदि वह किसी फेक्टरी में सो से अधिक 
श्रादमी काम पर लगाते हैं तो, स्कूल, अस्पतालों ओर अन्व श्रावश्यक- 
ताश्नों का प्रबन्ध करना पढ़ता है। 

( १८) यदि काम करने वालों की सख्योँ दो सो से ऊपः 
हो तो ५०० वर्ग मीटर भूमि, बाजार श्रौर मनोरजन के लिये रखनी 
पढ़ती दे । 

( १६ ) शराब घरों और झुआपघरों की इजाजत नहीं है । 

(२० ) मालिक लोग दुर्घधना या काम के कारण उच्सचन्न रोगों के 
लिये उत्तरदायी समझे जाते हैं। 

( २१ ) सावेजनिक सेवा के काम में हड़तालों के लिये दस दिन का 
नोटिस देना पढ़ता है; यदि हिंसा से काम लिया जाय या युद्ध का समय 
ही तो हड़ताल गर-कानूनी समभ्ली जाती है। 

(२२ ) यह कानून गोला वारूद बनाने वाली फैक्टरियों पर लागू 
नहीं होते । कारजानों का बन्द होना कीमतों पर निर्भर हैं। इस सम्बन्ध 
में एक समभोते और पंचायत का बोड है जिसमें मिल मालिकों श्रौर 
मजदूरों के बरावर सख्या में प्रतिनिधि होते हैं श्र एक प्रतिनिधि सरकार 
का होता है ॥ 

(२४ ) करजे में केवल किसी व्यक्ति का वेतन लिया जा सकता है | 
कर चुकाने के लिये पत्ती प्रौर सन्‍्तान कतई उत्तरदायी नी हैं। हरे 


रं 
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(२५ ) कुछ बाते ऐसी हैं. जिनके होने पर समझौते गैरकानूनी 
समसे जाते हैं । 

(२६ ) सर्वोच न्यायालयों के प्रेसीडेन्ट, सदस्यों और न्यायघीशों 
का वेतन उनके कार्यकाल में नही बदला जा सकता | 

( २७ ) घर्म--छोई धर्म वर्जित नहीं किन्तु संघ सरकार कानून के 
अपमुसार दखल दे सकती है। 

( २८ ) विवाह एक नागरिक-समझोता है। उम्र कानून से निर्षा- 
रित है। 

( २६ ) चर्चे--कानून उन्हें व्यक्ति नहीं मानता । कोई भी धर्माधि- 
कारी देश के विधान की आलोचना नहीं कर सकता । 

आम तौर पर घधर्माधिकारियों को मत देने का अ्रधिकार नहीं हैं 
श्रौरन वह पदों के लिये छुने जा सकते हैं; वे राजनौतिक कार्यों के 
लिये सभा नहीं कर सकते, घामिक पदों के लिये दी गई शिक्षा सरकारी 
सस्थाओं द्वारा माननीय नहीं है। न उस पर कोई इनाम दिया जा सकता 
है। उक्त नियम के विरुद्ध यदि किसी को पेशे सम्बन्धी डिग्री मिलती है 
तो वह नाज़ायज़ है ओर कानून भग करने वाली सत्ता को दण्ड दिया 
जा सकता है। 

(३० ) कोई सामविक या समाचार-पत्र अपने कार्यक्रम द्वारा; या 
नाम अथवा अपनी आम धार्मिक प्रद्वत्तियों द्वारा राष्ट्र के राजनीतिक 
मामलों में विचार प्रकट नहीं कर सकता | 


$ हि के 
रा कै 


कुछ अन्य बातें 
। 8.० ४. ५१ 
आयरलेण्ड 
कुछ अन्य बाते 


डामीनियन पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेट द्वारा निर्मित कौ गई 
हैं किन्तु वे उस पार्लियामेंट के डेलौगेट नहीं। 

ब्रिटिश नागरिकों को श्रलग किया जा सकता है और देश से 
निकाला जा सकता है। श्रपनी मुद्रा ओर नोट ईँ--श्रपनी उपाधियाँ 
देती हैँ और ब्रिटिश उपाधियों को नहीं मानता | 

वे युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते । 


है और है 
केनाडा 


कुछ अन्य बाते: 

सार्वजनिक ऋण :--कैनाडा का ऋण निश्चित है। प्रातों के पास 
भी उम्पत्ति है किन्त॒ केनाडा को यह श्रविकार है कि किले बन्दी के लिये 
उसे ले ले । 

आतरिक कर नहीं हैं श्रौर कैनाडा की सम्पत्ति और भूमि पर कर भी 
नहीं है। 
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कानूनों को अंगरेजी और फ्रेच में प्रकाशित किया जाता है | ऊपरी 
और मिचले कैनाडा के ऋण, उत्तरदायित्व, सम्पत्ति और माल के 
विभाजन और समझौता कराने का काम श्रौन्टेरियो क्यूबेक और कैनाडा 
के तीन प्चो को सौपा गया- चुनाव इन प्रांतों कौ व्यवस्थापिका सभाओं 
की करना था । मु 

नये उपनिवेश केनाडा की पालियामेन्ट से प्रार्थना करने पर कुछ 
शर्तों और दशाओं पर दाखिल किये जा सकते हैं। प्रवेश और खेती 
दोनों विधय सम्मिलित अधिकार में है किंतु केन्द्रीय कानून अपेक्षाकृत 
मान्य होते हैं। 

जहाँ तक बिजली और जहाज चलने लायक नदियों का प्रश्न 
है यह कहना कठिन है कि कितना नियन्त्रण प्रान्त करते हैं ओर 
कितना केन्द्र । ४ 


मर न 
आस्ट्रेलिया 


कुछ अन्य बातें: 

मजदूर क्ोकस--सीनेढ के भी बोट होते हैं--यह पार्टी-सगठन के 
आधार पर बनाया जाता है | 

४ बडे शहरों में जनसख्या का भाग रहता है--एक पिंसस्‍्तृत 
सूखा प्रदेश है--शेष भूमि के मालिक थोड़े से व्यक्ति ईँ--छोटे कृषक 
कैनाडा की अपेक्षा बहुत कम महत्त्वपूरों हैं; मध्यम वर्ग नहीं हैं; न कोई 
स्थायी घनिक वर्ग ही है--घन ४० वर्ष से अधिक नहीं रहता--कोई 
पैतृक हित नहीं हे--मजदूर और मालिकों के बीच अध॑-सामन्तवादी 
सबध नहीं दै--भेढ़ का व्यवसाय करते वाले खानाबदोस हैं--स्थायी 
जनसँख्या उन लोगों की है जो ज़हाज़ों को लादते हैं ओर सोने की 
ख़दानों मे काम करते हैं ओ्ोर जिन्हें कोर सामाजिक दर्जा प्राप्त नहीं। 

जहाँ कामनवेल्य और अधिकार सम्मिलित हैं, कामनबेल्थ के कानून 
राज्य के कानूनों की तुलना में मान्य होते है । 


दुनिया के विधान श्र 


दक्षिणी अफ्रीका । 


कुछ अन्य बाते: 

समस्त कर सम्बन्धी सत्ता गवर्नर-जनरल के पास हैं 

१--रेल श्रीर बन्दरगाह कीष | 

२--एऊ सम्मिलित कोष जिसमें से सर्व प्रथम घन करजों के भुग- 
तान के लिये लिया जाता है । ८ 

एक राजस्व फमीशन सघ ओर प्रान्तों के सम्बन्धों के निर्णय करने 
के लिये नियुक्त किया जाता है। 

सरकारी भूमि और खानों श्रोर खनिज पदाथो पर गवर्नर जनरल 
का अधिकार समझता जाता दे 

एक फानूनी रेल और बन्दरगाह बोर्ड हे जिसके तीन सदस्य हैं 
श्रोर गृह सदस्य उसका चेयरमैन होता है। 

सघ समस्त ऋणों की जिम्मेदारी लेगा--बन्द रगाह ओर  रेलों की भी । 

विशुद्ध केन्द्रीय ओर श्रनुत्तरदायी सरकार--कारण, 

१-सब प्रान्तों में कानून गवनर जनरल के द्वारा प्रान्तों को दी गई 
सत्ता के मातहत बनाए जाते हैं । 

२--गवर्मर जनरल की स्वीकृति लेनी होती है। 


२३-सब सर्चों के लिये पहले से शासक या गवर्नर जनरल को 
अनुमति लेनी पढ़ती है | 


फ्रांस 
कुछ अन्य बाते: 
शासन विघान का विकास 
१७६९३ से श्८८प्‌ ४६० तक | 
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कोई भी सार्वजनिक और म्युनिस्पिल दफ़्तर साहित्य नहीं 
बांद सकता | 

सीनेट बहुत आक्॑क है--डिप्टी उन्नति कर सीनेट के सदस्य बन 
जाते हैं ओर फिर प्रेंसोडेन्ट पद के उम्मेदवार | 

फ्रॉँस में बढ़ी प्रभावशाली पार्टियों नहीं हैं। किन्द पार्टियों के समूह 
हैँ जिन्हें व्लाक कहा जाता है, जिनके कई नेता होते हैं। कोई 
निश्चित सिद्धान्त नहीं होते और नअनुशासन का एकदम अभाव 
रहता हैं । 

फ्रास में प्रजातन्त्रात्मक सरकार है--सस्थाएं; राजतन्त्रात्मक हैं ओर 
भावनायें साम्राज्यवादी | हि 

इज्लैड में मन्त्रिठमएडल देश की भावना का ध्यान रखता है, फ्राँस 
में पालिमेन्ट की भावना का। फ्रॉस एक नोफरशाही हैं, प्रजातन्त्र 
नहीं । 

फ्रेंच सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपने मित्रों का कुछ 
फायदा करायें जेंसे सम्मान, तमगे, फीते, कालेज मे कोषाध्यक्षु का पद 
और तम्बाकू की बिक्री का लाइसेन्स। फ्रेन्च सदस्य श्रच्छे वक्ता 


होते हैं । 
४ ६ ; 
न्यूजीलैंड 


कुछ अन्य बातेः 

न्युजीलैस्ड के जन्मजात निवासियों में अशिक्षा नहीं है । 
कानून : 

अर्ध-समाजवादी राज्य है । 

ज्ञन-मत-गणना केवल एक वार शराबबन्दौ के लिये की गई । 


खराबियाँ नहीं हैं! 
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९ ७9; 
ज़ैकोस्लोवाकिया 


कुछ अन्य चार्तेः ५ 
सम्मिलित अधिवेशन प्रेसीडेन्ट द्वारा बुलाया जाता है--कार्य- 
वाही का ढग चेम्बर श्राफ दिप्टीज़ की तरह होता है। सीनेट का चेयर- 


मैन वाइस-प्रेसीडेन्ट होता है 


४. ८ ८ 55 
स्विट्जरलैंड 


कुछ अन्य बाते 
१८६१ ६० में सावंजनिक पहल कों प्रारम्भ किया गया यह लूसन, 


फ्रीबंग श्र बैली को छोड़कर शेष सभी कन्दनों में समा और कानून 
पर लागू दह्वोता है । 

सघ विधान २६ मई १८७५ । 

जन-मत-गणुना.--- ३०००० सक्रिय नागरिक या आठ केन्टन 
के पास होने के ६० दिन के भीतर जनमत गणना की माग कर सकते 
हैं । जन-मत-गणना ऐच्छिक होती है या अनिवार्य, सघ में वैधानिक 
परिवर्तनों के अतिरिक्त श्रन्य विषयों के लिये केवल ऐच्छिक जनमत 
गणना का उल्लेख है। 

सार्वजनिक पद्दल --दोनों काउन्सिलों में से किसी के सदश्य या 
फैन्टन पत्रव्यवद्दार द्वारा कानून के पहल करने का अ्रधिकार रखते हैं। 

स्वीस संघ अथवा हेलवैटिक प्रज्ञातन्तः - 

सघ न्यायालय, क्योंकि राजधानी वर्ग है, श्रतएव फ्रान्सीसी भावना 
को खुश करने के लिये लोजेन में स्थित है और नेशनल पौलीटेक्नीक 
स्कूल जरिच में हू । 
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फ्रीवर्ग में जनमत गणना नहीं होती । कुछ दिन पहले तक सन्धियों 
पर जनमत गणना लागू नहीं होती थी किन्तु सन्‌ १६२१ से अ्रन्य 
कानूनों की तरह सन्धियों पर भी यह हों सकती है। केन्टनों में प्रायः 
अनिवार्य जनमत गणना है| यह ग्यारह कैन्टनों में है जब कि सात में 


इसका प्रयोग ऐच्छिक है । 


जमनी 


कुछ अन्य बातें. 

किसी ट्रस्ट के नाम वसीयत नही की जा सकती। अनुपाजित बचते 
( ए्7शक7९0 रगरशाध्ग्रां5 ). सार्वजनिक कार्यों में ख्े की 
जाती हैं । 

साम्राजिक अधिकारों ओर अवैतनिक पढों के लिये गारन्टी की 
जाती है--जमनों को अवेतनिक पद अनिवार्य रूप से ग्रहण करने 
होते हैं । 

मजदूर संगठित हैं -यह जिला मजदूर परिषदों ओर रीज़ की 
आझाथिक परिषदों से सम्बन्धित हैं । 

उपरोक्त अ्वस्थाओं में यदि मतदाता किसी कानूम के बारे मे चाहें 
तो वह रीखस्टाग के ३ भाग पर राय जानने के लिये प्रचारित किया जा 
सकता है। 

(अर ) रीख का प्रैसीडेन्ट चाहे तो उसे लागू करने के पहले 
एक महीने के अन्दर । 

(ब ) या यदि मतदाता पहले से किसी बिल को पेश करने की 
प्राथना करें तो बह सरकार के द्वारा रीज़स्टाक में उपस्थित करना होता 
है। यदि ऐसे बिल्ों का सम्बन्ध कर या खचे से हो तो प्रेसिडेंट 
उन्हें लेकर नये चुनाव करा सकता है। 


हि 


है 
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८4 १० ६ 
सोवियत रूस 


कुछ भन्‍्य दातें. 


श्रालरशियन कांग्रेस ने विधान बनाया है जिसके मूल उऐिद्धान्तों 
को पढ़ना स्कूल में अनिवार्य है । 


दिधान के मूल सिद्धान्त:-- 


( १) शहर और गाव के मजदूरों की तानाशाही का स्थापन और 
पजीपतियों का दमन | (२) सत्ता शहरी श्रौर देद्दाती सोवियतों में 
निहित है (३ ) प्रदेश की सोवियत मिल कर प्रादेशिक कांग्रेस और 
सघ बना सकती हैं । (४ ) चर्च का राज्य और स्कूलों से कोई सम्बन्ध 
नहीं (५ ) सोवियतों की आल रशियन काग्रेत और उसकी कार्यकरिणी 
सर्वोच्च है। (६) समाचार पत्रों के समस्त प्रकाशन के साधन मजदूरों को 
दे दिये गये हैं । (७ ) सभा करने, जलूस निक्रालने और सगठन करने 
की स्वतन्त्रता है-- दाल ( 7) ) का उपयोग उन्हें गस॑ करने और 
प्रकाशित करने की अनुमति है ।(८ ) स्वय-सगठन के समस्त साधन 
ज्सिमें निशुल्क शिक्षा भी दे मजदूरों ओर किसानों को बिना रोक-टोक 
मिले हुए हैं। (६) जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा 
(१० ) समाज वादी पितृभूमि की रक्षा और सेन्य-सेवा अनिवाय॑ है। 
(११) विदेशियों को नागरिकता श्रोर मजदुरी के अधिकार सोवियतों 
के मार्फत दिये जाते हैं। ( १२ ) घामिक या राजनीतिक अपराधी 
विभाम पाने के हकदार हैं । (१३) सव॒ नागरिक समान हैं--कोई 
विशेष सुविधाए, नहीं। अल्प मतवालों का दमन नहीं होता | ( १४ ) 
व्यक्ति ओर विभाग ऐसे काम करने के लिये वर्जित ईं जो समाजवादी 

[सन को ठे पहुचाये । 


१७० 
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१५ वा सशोधन दक्षिणी राज्यों ने नीग्रो के लिये समानाधिकार 
सम्बन्धी नियम रद कर दिये। 
रोक-धाम की व्यवस्था:--( १ ) व्यवस्थापक विभाग ( २) प्रवन्धक 
विभाग (३ ) न्याय विभाग--एक दूसरे से अलग ओर स्वतन्त्र रखे 
जाते हैं | पहला दूसरे या तीसरे के साथ, दूसरा पहले या तीसरे के साथ, 
तीसरा पहले या दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता | 

प्रेसोडेन्ट कांग्रेस के बिल को वीटो कर सकता है किन्तु काग्रेस 
के बहुमत से उक्त वीठो को अमान्य कर सकता है। न्यायालय काग्रेस 
२ के कानूनों को श्रवेध घोषित कर सकते हैं। कांग्रेस ओर प्रेधीडेन्ट का 
श्रापस में विरोध हो सकता है या दोनों का ही न्यायालयों से । 

अमेरिका का प्रेसीडेन्ट शासन भी करता है ओर सरकार भी चलाता 
है--बृटिश राजा शासन करता है किन्तु सरकार नहीं चलाता-- फ्रासिसी 
प्रेसीडेन्ट न शासन चलाता है और न ही सरकार चलाता हँ--जनरल 
प्रेसीडेन्ड सरकार चलाता है 

मुरद्मेवाजों को न्यायालयों की अयोग्यता के कारण बहुत फिजूज़- 
खर्चा करमी होती है-फौजदारी के न्यायालय ओर भी बुरे हैं-- 
बहुत अधिक समय लगता है-जूरी का प्रबन्ध होने में बहुत कठिनाई 
होती है क्योंकि (श्र ) कोई ठीक सूची नहीं ( ब ) जूरी के नामों के 
बारे में एतराज किया जा सऊता है । - 

श्रकेले न्यायाघीशों के सन्मुख उठाये गए एतराजों पर पूरे न्याया- 
लव द्वारा विचार होते-होते एक वर्ष या अधिक बीत जाता है| वक्नील 
यदि चाहें तो जूरी पर प्रतिनिधित्त कर सकते ह-दक्षिणी राज्यों में 
सार्वजनिक गेर कानूनी कठोर दरण्ड आम बात है। ++ ' 

घुराइयॉ-धमकाना ; वोटों को गलत गिनना ; ठेमनी के हथ- 
की के पास पुलिस और न्याय-विभाग में दिलाने के लिए 
नौकरियों रहती हईँ--निरोक्षऊ श्ौर प्रचारक होते हँ--चुनाव-अ्रदालतें 
उनके श्रादमियों से भरी रहती हँ--प्रेस को पैसा देते हैं--पत्रिकाओं 
की मदद करते हैं--सभी पार्टियों के उन मशीन प्ालिक्ों को जो राज- 


हा में नेतिकता के सिद्धान्त को नहीं मानते, शुद्दता की बात नापसन्द 
शेत्ती है । हक 


श्ज्र दुनिया के विधान 


अमेरिका के नागरिक रेगिस्तान के परमाणुओं के रेत के समूह के 
समान हैं जिन्हें श्रॉँधी इधर या उधर ले जाती रहती है। 

अपराध--ठेकों का क्रय विक्रय--म्रतों का विक्रय --कानून तोढ़ने 
वाले प्राय दण्ड से बरी रहते हैं ओर पुलिस प्राय: स्वयं इन गढ़बड़ियों 
में फंसी रहती ड्डे || / 

धार्मिक भेदभाव नहीं है--कोई कट्ठता नहीं है-महाद्वीप कौ तरह 
वर्गभेद नहीं है --पार्टियों खाली बोतलों पर लेबिल की तरह हैं--शायद 
* ही कहीं कोई प्रेस किसी राजनीतिज्ञ के अधिकार में हों । 

नागरिक को खूब सूचनाएं प्राप्त होती हैं किन्तु पार्टी के दलदल में ऐसे 
रहते हँ--वे कानूनों के बुरे निर्णायक किन्तु मनुष्यों के अच्छे निर्णायक हैं। 


ह 


४ १२ १ 
स्वीडन 
कुछ अन्य बातें; 
यूरोप में प्राचीनतम विधान है। 


बिना राजा की अनुमति के यदि राजकुमार शादी करे तो गद्दी का 
हकदार नहीं रहता | 

जझन-मत-गणुता--राजा किसी भी विषय को जनमत गणना के 
लिये भेज सकता है। इसमें अधिक संख्यावाले भवन के मतदाता माग 
लेते हैं। रिकस्टाग इर चौथे साल ६ व्यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त 
करती है जो न्याय के मामलों के अठर्नी के साथ प्रेस की स्वतन्त्रता की 
निगरानी रखते हैं--इनमें दो वकील होते हैं। इनके द्वारा दी गई 
आशा लेखकों को उत्तरदायित्व से मुक्त कर देती है। 


१ १३ ; 
एस्थोनिया 


कुछ अन्य बातेः 
९ 
सार्वजनिक पहल और जनमत गयाना का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


दुनिया फे विधान १७ई 


प्रस्तावना 
श्रच्छी है ; अनिवाये सेन्य सेवा । 


। १४७ : 
आस्ट्रिया 


कुछ अन्य बातें: 

आम परिश्रम किया जाता है। जगलों और खेतों के मजदूरों 
के अतिरिक्त | 

कुछ विषयों में कानून वनाने के अधिकार प्रांतों के पास हैं जैसे 
नागरिकता, पेशे, प्रतिनिधित्व श्रोर कर । 

भूमि-सुधार के सम्बन्ध में अन्तिम श्रपील संघ द्वारा नियुक्त एक । 
कमीशन में होती है जितमें न्यायाधीश प्रतन्ध करनेवाले अ्रफूसर और 
विशेषज्ञ द्वोते हैं । 

जनमत-गणना में सफलता के लिए पूर्ण बहुमत की श्रावश्यकता 
होती है और यह प्रेसीडेएट द्वारा कराई जाती है| 


४ १४५ : 


बेल्जीयम 


कुछ अन्य बाते 

सेना में राज्य से भरती होती है । 

सधियाँ सावंजनिक दोती हैं । ः 

हाउस श्राफ रिप्रैजन्टेटिव छ कमेटियाँ या विभागों में बटा है डिन्‍्हें 
विचार के लिए. ग्रिल भेजे जाते हैं। विशेष बिलों के लिए. विशेर्ष 
कमेटियों नियुक्त की जा सकती हैं | उपरोक्त कमेटियों को हर महीने 
परचे डालकर नए पिरे से बना लिया जाता है। प्रत्येक विभाग का एक 
रिपोटर नियुक्त किया जाता है | इन सब रिपोर्टों का एक केन्द्रीय विभाग 


१७४ दुनिया के विधान 


होता है जिसके रिपोर्टरों की नियुक्ति जेम्बरों का प्रेसीडेंट करता है। 
हाउस द्वारा प्रत्येक अधिवेशन में गुप्त वोट से दो स्थायी कमेटियों 
चुनी जाती हैं । (7) राजस्व ओर हिसाब की कमेटो , कृषि-व्यापार 
आर उद्योग की कमेटी | 

हाउस जब उचित समक्षता है तो विशेष कमेटियाँ नियुक्त करता 
है ओर सीनेट में इनका आम रिवाज है । 


४ १६ ; 
५७ 
नाव 


कुछ अन्य बाते: 

विधान संयुक्त राष्ट्र ( १७८७ ई० ) फ्रांस (१७६१ ई० ) स्पेन 
( १८१२ ६० ) के आधार पर बना है । 

कानून ध्यजा के बारे में निर्णय करता है| 


७ ६ 
इंगल्लेंड 


कुछ अन्य बातें 

ब्रिटेन का शासन विधान अनेकों चाटरों, प्रयाश्रों; निर्णयों नज़ीरों 
और कानूनों से मिलकर बना है जो बराबर बढ़ते रहते हैं, कभी स्थिर 
नहीं होते । 

च्च आफ नेशनल असेम्बली एक्ट, १६१६ ई०--यह चर्च 
असेम्बली को कानून बनाने की अनुभति देता है जिन्हें पालियामेन्ठ के 
प्रस्ताव द्वारा उसकी सहमति मिल जाने पर राजा मान लेता है । 


परिशिष्ट 


यू, एस, एस. आर. ( सोवियत रूस » 
कै 


शासन विधान का मसविदा 


0३ 
यू, एस, एस, आर, (सोवियत रूस» 
के 


शासन विधान का मसविदा 


च्षेत्रफल : ८८, १६ ७६१ वर्ग मील । 
जनसतख्या २६, २६, ६५, ०००, 
राजधानी « मास्करो | 


पहला अध्याय 


सामाजिक संगठन 


घारा १--सोवियत सोशलिए्ट प्रजातंत्रों का यह सुघ मजदूरों और 
किसानों का समाजवादी राज्य हैं। 

चारा २-नयू. एस. एस, आर का राजनीतिक श्राधार काम 
करनेवालों के प्रतिनिधिश्रों की सोवियत हैं जो जमींदारों और पुजीपतियों 
की उत्ता को उलट देने पर सबंद्दारा एकाधिपत्य की विजय से बनी और 
मज़बूत हुई हैं। 


श्ष्प दुनिया के विधान 


घारा इे--यू. एस, एस, आर, में सम्पूर शक्ति गावों श्रौर नगरों 
में काम करने वालों को उनके प्रतिनिधियों की सोवियतों के रूप में 
मिली हुई हैं । 

धारा ४--यू. एस. एस. झ्रार, का श्रथिक आधार उसकी वह 
समाजवादी आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन साधनों तथा ढग का 
समाजीकरण हैं जो पुजीवादी अधिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने, 
उत्पादन के साधनों और ढंग में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अंत करने दया 
मनुष्य द्वारा मनुष्य शोषण की समाप्त करने के बाद मज़बूती के साथ 
कायम किया गया है। है ह़ं 

टिप्पयी-- सोवियत रूस में 'सुप्रीम कोउल्सिल' व्यवस्थापिका समा 
“ को कहते हैं। 'सोवियत' के अर्थ साधारणुत. प्रतिनिधि-सभा समझता जा 
सकता है; पीपुल्स कमीसार' वहाँ उसी तरह होते हैं जैसे कि श्रन्य देशों 
में मंत्री; 'काउन्सिल आफ पीपुल्स कमीसारस! से ताल मंत्रिमडल से 
होता है; 'कमसर्रियता का तालय शासन के विमाग (08927र60)) 
से है, डिपुटियों से तात्मय प्रतिनिधियों से है; 'प्रैसीडीयम” वहाँ की 
अपनी निराली संस्था हैं जो व्यवस्थापिका समा के अधिवेशन में न होने 
के समय उसकी लगभग समस्त शअधिकारों का उपयोग करती है। 

घारा ५--यू. एस. एस. आर में समाजवादी सम्पत्ति का रूप या 
तो राज्य का अधिकार ( जब सम्पत्ति ) है या उसका रूप सहकारिता 
ओर सामूहिक ढंग की खेती का अधिकार ( व्यक्तिगत सामूहिक खेतों 
की सम्पत्ति, सहाकारिता समितियों की सम्पत्ति ) है। 

घारा ६- भूमि, उसमें स्थित चीजें, जल, जगल, मिले, फेक्टरियाँ 
खानें, रेलें, जल तथा वायु के यातायात के साधन बेंक, सदेश के साधन, 
राज्य हारा सगठित बडे खेत ( राज्य के खेत, मशीनें, ट्रेक्टर स्टेशन 
इत्यादि ) और साथ ही शहरों ओर श्रौद्योगिक केन्द्रों में घरों के आव- 
श्यक भाग राज्य की यानी सावेजनिक सम्पत्ति हैं। 

चारा ७-- सामूहिक खेतों के सावंजनिक उद्योग और सहकारिता 
संगठन; अपने पशुओं, औज़ारों और सामूहिक खेतों और सहकारिता 
संगठनों की उपज ओर साथ ही उनकी सार्वजनिक इमारतें सामूहिक 
खेतों और सहकारिता संगठनों की सा्बजनिक समाजवादी सम्पत्ति हैं। 


दुनिया के विधान १७५ 


प्रत्येक सामूहिक खेती में भाग लेने वाले परिवार के पास निजी 
उपयोग के लिये घर से लगा हुआ एक ज़मीन का ढुक्ड़ा होता है ओर 
व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में उस जमीन में छोटे-्मोठे काम एक घर, 
उत्मादक पशु और चिढ़ियाँ और छोटे-मोटे खेती के औजार दो सकते 
हूँ... यह खेती सवधी धारा के अ्रतरगंत होता है| 

घारा ८--समूहिक खेतों द्वारा जो भूमि पिरी हुई है, वह विना 
किसी अवधि यानी सदा के लिये उनको दे दी गई है । 

घारा ९-न्‍यू. एस एस आर की प्रधान समाजवादी आधिक 
व्यवस्था के अ्रतिरिक्त कानून ऐसी छोटी छोटी अनग-थलग किसानों श्रौर 
कारीगरों की आर्थिक व्यवस्था की भी अनुमति देता है जिसमें निनी 
भ्रम लगता हो और दूसरों की मजदूरी का शोषण न होता हो |: 
, धारा १०--नागरिकों की व्यक्तिगत सम्पत्ति, उनकी आय और 
बचत में, घर शोर श्रन्य सहकारी घरेलू कामों में, श्रन्य घरेलू या गहस्थी 
की वस्तुओं में और साथ ही व्यक्तितत उपयोग और आराम की चीजों 
में सुरक्षित है । 

घारा ११५-यू ० एस० एस० आर० का श्रार्थिक जीवन राज्य की 
राष्ट्रीय श्राथिक योजना द्वारा साबंजनिक घन को बढाने के लिये काम 
करने वालों के भोतिक और साध्क्ृतिक मापदण्ड को लगातार ऊँचा 
करने के लिये श्रौर यू० एस० एस० शआ्आर० की स्वतत्नता'को मज़बूत 
करने आर उसकी रक्षा-सब्रन्धी योग्यता को बढ़ाने के लिये निश्चित और 
निदेशित किया जाता है । 


घारा १२--यू ० एस० एस० आर में प्रत्येक कार्य कर सकने 


योग्य व्यक्ति का इस सिद्धान्त के अनुसार काम करने का कर्तव्य है : 
“वह, जो कार्य नहीं करता, भूखा रहेगा [? यू० एस० एस० झार० में 
समाजवाद के इ॥ सिद्धान्त को पूरा किया जा रहा है,: “प्रत्येक रे 
योग्यतानुखार कार्य, प्रत्येक को कार्यानुसार ( आय का ) भाग [”! 


१८० दुनिया के विधान 
दूसरा अध्याय 


राज्य संगठन 


धारा १३--सोवियत सोशलिस्टट प्रजातंत्रों का यह सघ एक सघ- 
राज्य है जो सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्रों को स्वेच्छा के आधार पुर 
बना हुआ'़मुदाय है जिसमें उन्हें समान अधिकार प्राप्त है “-- 
(पति यन सोवियत फैडरेटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक, 
धृक्नेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 
व्हाइट रशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 
«अर्ज़बिजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 
[ जार्जियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 
आर्मीनियन सोवियत सोश लिस्ट रिपब्लिक, 
..>तर्कमीनियन सोवियत सोंशलिस्ट रिपब्लिक, 
हक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 
225 बरकु सोवियत सोशलिस्ट रिपन्लिक, 
जाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 
विगिज़ सोवियत सोशलिस्ट रिपन्लिक 
घारा १४७--सोवियत सोशलिस्ट प्रजातत्रों के संघ, जिसका प्रतिनि- 
घित्व उसके सर्वोच्च विमाग और शासन के विभाग करते हैं, के निम्न- 
लिखित अधिकार हैं : +- 
( क ) सघ का विदेशौ मामलों में प्रतिनिधित्व, अन्य देशों के साथ 
सन्धि करमा'”” * “ओर उन्हें अन्तिम स्वीकृति प्रदान करना , 
(ख ) युद्ध श्रोर शान्ति के प्रश्न 
(ग) नये प्रजातंत्रों का सघ में प्रवेश ; 
( घ ) यू० एस० एस० आर के शासन विघान की मान्यता के लिये 
नियन्त्रण और यह देखना कि सघ के प्रजातन्त्रों के शासन विधान 
यू, एस, एस, आर के शासन-विधान के अनुकूज्न हैं ; 
(ड ) सघ के प्रजातन्त्रों के बी होने वाले सीमा परिवर्तनों के 
लिये स्वीकृति देना ; 
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(च) यू, एस, एस, आर की रक्षा व फंगठन और यू, एस, एसे;' 


श्र की समस्त हथियार बन्द फोजों का निर्देशन ; गा 
( छ ) राज्य के एकाधिफार के आधार पर विदेशी व्यापार कं 
(ज ) राज्य की सुरक्षा का प्रबन्ध ; 0 


( के ) यू, एस, एस, आर के लिये राष्ट्रीय आशिक भौन्ता बनाना 

(ञ) यू, एस, एस, आर के लिये एक सयुकत बजट की शोर 

यू, एस, एस आर सघ के प्रजातन्त्रों और स्थानीय बज्ठों के लिये 

करों तथा अन्य आय की मर्दा के लिये रबीकृति देना ; 

(८) बैंकों, श्रौद्योगिक और खेती के कारबार और पूरे सघ के 

महत्व के व्यापारिक कार्मो का शापन , 

(5 ) यातायात और सन्देश के साधनों का प्रबन्ध 

(3) मुद्रा श्रौर उधार-व्यवस्था का निर्देशन ; 

(6८) सम्पत्ति का राज्य के द्वारा बीमा की व्यवस्था ; 

(ण )ऋषण लेना और देना ; 

(त ) भूमि के उपयोग और उसमें स्थित पदार्थों, जगलों और 

जल के उपयोग के लिये मूल सिद्धान्त निर्द्धारित करना , 

(थ)शित्षा के क्तेत्र में ओर सावंजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के 

लिये मूल सिद्धान्त निर्वारित करना ; 

( द ) राष्ट्र का श्राथिक हिसाव-किताब रखने के लिये एक 

केन्द्रीय पद्धति स्थिर करना , 

(घ) मजदूर-सम्बन्धी बुनियादी कानून बनाना, 

(नो न्याय ओर कानूनी कार्यवाहों के ढग। दीआनी और फौजदारी 
के कानूनों के सप्रह सम्पन्दी नियम बनाना; 

(प) सघ की नागरिकता के कानूत विदेशियों से अधिकारों के कानून; 

(फ) पूरे सघ के लिये झ्राम रिहाई के कानून पास करना। 

चारा १५--सघ के प्रजातन्त्रों की राज्यशक्ति वेबल यू० एस, एस 
आर, के, शासन विधान की घारा १४ सीमित करती है। इन सीमाश्रों 
के बाहर सघ का प्रत्येक्न प्रजातन्‍्त्र अयनो राज्यतत्ता का स्वतन्त्रता पूर्वक 
उपयोग करता है। यू, एस, एस, आर सध के प्रजातन्त्रों की राज्य- 
सता के अधिकारों की रद्धा करता है| 
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धारा १६- प्रत्येक संघ में प्रजातस्त्र का अपना अलग शायन 
विधान है जो सघ की विशेषताओं को ध्यान में रखता है श्रौर यू, एस, 
एस, आर के शासन विधान के पूर्ण अनुकूल बनाया जाता है। 

धारा १७-पसपघ के प्रत्येक प्रजातन्त्र को यू, एस, एस, आर, से 
स्वतन्त्रता पूवक अलग हो जाने का अधिकार है। 

घारा १८-सघ के प्रजात्न्तरों के च्षेत्र बिना उनकी इच्छा के 
परिवर्तित नहीं किये जा सकते | 

घारा १६--यू, एस, एस, आर के कानून सब्र के समस्त प्रजातन्त्रों 
के क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं । 

घारा २०--यदि सघ के प्रजातन्त्र का कोई कानून सध के कानून 
से मित्र हो तो संघ का कानून ही मान्य होता है। 

घारा २१-यू; एस, एस, आर के समस्त नागरिकों के लिये संघ 
की नागरिकता का एक ही कानून है। सघ के प्रजातन्त्रों का प्रत्येक 
नागरिक यू, एस, एस, आर का भी नागरिक होता है। 

धारा २२--रशियन सोवियत कैडरेटड सोशलिस्ट रिपब्लिक में 
निम्नलिखित प्रदेश हैं:--अज़ोब--कालासागर, सुदूरपूबे, पश्चिमी साइवे- 
रिया, कैस्नोर्यास उत्तरी कोक्रेशस प्रान्त, बोरोनेज़, पूर्वी साइवेरिया, गोरकी 
पश्चिमी इवानोब, कालिनिन, क्रिरोव, ठिवीशेव, कस, लिमिनग्राड, 
मौरको, ऑऔंस्क श्रोरेनवर्ग, सारातोव, स्वर्डलोवस्क उत्तरी स्टेलिनग्राड, 
चैलियाबिन्स्क, यारोस्लाञ्ल, खुदपुख्तार सोवियत सोशलिस्ट 
रिपव्लिऋ--तातार, बश्किर, दागिस्तान, बुर्यात मगोलिया; काब्रार 
दिनों, क्रीमिया, मरी, सोद्रिवा, जर्मन बोल्गा, उत्तरी औसेटिश्रा, उद्मते, 
चेचन--इन्युश, चूत्राश, याकूत, खुदमुझ्तार प्रांतः--एडीगेइ, यहूदी 
काराचबेव, श्ोइ्रोत, खाक्काश; चेकेश । 

घारा २३-यूक्रेनियन सोवियत सोशिलिस्ट रिपब्लिक में निम्नलिखित 
प्रात हैं. विज्नीत्सा, नीप्रो-- पेट्रोवस्क, डोनेत्स, कीच, ओडेता, ख़ारकोबव 
चैनींगोव और खुद मुख्यार मोस्डेवियन सोवियत सो शलिस्ट रिपब्लिक । 

घारा २४--अ्रजेरवैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपन्लिक में खुद 
मुख्तार नास्वीचेवन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ओर नागोनों-कारा- 
बाख़ का खुद मुख्तार प्रान्त है। २ 
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घारा २५--जा्जियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में अब्खा 
ज़ियन का खुद युख्यार सोवियत सोशलिस्ट रिपव्लिक, अजारियन का 
खुदमुख्नार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और दक्षिणी ओसतियन का 
खुदमुख्त्यार प्रान्त है । । 

धारा २६--उजबक सोवियत सोशलिस्ट रिपव्लिक में कारा- 
ग्रत्याक का खुदमुख्तार सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्र है | 

घारा २७--ताजिक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में गोनों-बादा- 
ख्शा का खुदमुख्तार प्रान्त है। 

घारा २८-कज्जाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में निम्नलिखित 
प्रान्त हैं, अक्त्यूबिन्टक, श्राल्माआ्रता, पूर्वों कज्जाकस्तान, पश्चिमो 
कज्ज़ाकस्तान काशागान्दा ओर दक्षिणी कज्जाकस्तान । 

घारा २€--आ्रारमीनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, व्हाइट 
रशियन सोवियत सोशलिस्ट रिप्लिक, तुर्कमीनियन सोवियत सोश- 
लिरंट रिपब्लिक और किर्मिज सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में कोई 
खुदमुखतार अजातत्र प्रदेश या ग्रात नहीं हैं | 


तीसरा अध्याय 


समाजवादी सोतियत प्रजातंत्रों के संध की राज्यसत्ता 
के सर्वोच्च विभाग 


घारा ३०-यू, एस, एस, आर की राज्यसत्ता का सर्वोच्च 
विभाग यू, एस, एस, आर को सुप्रीम काउन्सिल है | 

चारा ३१-यू, एस, एस, आर, की प्रंधान समिति समाजवादी 
सोवियत प्रजातन्त्रों के सघ के शासन विधान धारा १४ में बताए गये 
उन समस्त अधिकारों का उपयोग करती है जो शासन विधान द्वारा यू, 
एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल के मातहत यू, एस, एस, आर के 
श्षन्य विभागों को नहीं सौपे गये हैं । ये विभाग हैं--यू, एस, एस, धार की 
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सुप्रीम काउन्विल के यू, एस, एस, श्ार के पीपुल्स कमौसारों की काउ- 
न्पिल और यू, एस, एस, आर की पीपुल्स कमीसरयते । 

घारा ३२-यू, एस, एस, आर के कानून बनाने के अधिकार 
का यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा एक मात्र उपयोग 
किया जाता है । 
धारा ३३--यू एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल के दो मवन 
हैं: सप्र परिषद ओरे राष्ट्रों की परिषद्‌ । 

चारा ३४ --सघ परिषद का छुनाव यू, एस, एस, आर के नाय- 
रिक प्रति ३००००० की जन संख्या के पीछे एक डिपुटी की श्रनुमति 
से करते हैं । 

धारा ३५--राष्ट्रों की परिषद यूनियन की खुदमुख्तार प्रजातन्त्रों 
की सुप्रीम काउन्सिलों द्वारा प्रत्येक खुदमुख्तार प्रान्तों में प्रम जीविकों 
के डिपुटियों की सोवियतों द्वारा प्रत्येक रुघ के प्रजातन्‍्त्र से दस डिपु- 
दियों के श्रनुपात से, प्रत्येक खुदउुख्तर प्रजातन्त्र से पाच डिपुटियों के 
अनुयात से ओर प्रत्येक खुदमुख्तार प्रान्त से दो डिपुटियों के अनुपात 
से चुने जाते हैं । 

धारा ३६-यू, एप, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल चार वर्षे 
की श्रवधि के लिये चुनो जाती है। ह 

घारा ३७--यू, एस, एस, आर, की सुप्रीम काउन्सिल के दोनों 
भवनों ( सघ परिषद ओर राष्ट्रों की परिषद ) के समान अधिकार हैं। 

धारा ३८--संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद दोनों ही समान 
रूप से कानून बनाने में पहल कर सकते हैं । 

घारा ३९--यदि यू, एस, एस, आर, को सुप्रीम काउन्सिल के 
दोनों मवनों में बोर कानून श्रलग अलग साधारण बहुमत से पास हो 
जाय तो वह बाक़ायदा कानून बन जाता है| 

घारा ४० - यू. एस, एस, आर, की सुध्रेम काउनन्धल द्वारा बनाए 
गए कानूत यू, एस, एस, आर, कीं सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम के 
चेयसमैव और सेक्रेटरी के हस्ताक्षरों के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं । 

घारा ४ १--सब परिषद ओर राष्ट्रों की परिषद के अधिवेशन साथ 
साथ प्रारम्म होते हैं श्रोर साथ ही साथ उनका अन्त होता है। 
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धारा ४२--सघ परिषद श्रपने लिये एक चेयरमैन औ्रौर दो वाइस- 
चेयरमैनों को चुनती है । 

धारा ४३-राष्ट्रों की परिषद अपने लिये एक चेयरमैन और 
दो वाइस-चेयरमैनों को घुनती है। 

चारा ४४--सघ परिपद ओर राष्ट्रों की परिषद के चेयरमैन अपनी 
श्रपनी भावनाओं के अधिवेशनों पर नियन्त्रण रखते हैं और उनकी 
श्रान्तरिक॑ व्यवस्थाओं का प्रबन्ध करते हैं | 

घारा ४५-यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्तिल के दोनों 
भवनों के सम्मिलित श्रधिवेशनों का निर्देशन बारी बारी से सघ परिषद 
का चेयरमैन और राष्ट्रों की परिषद का चेयरमैन करता है। 

घोरा ४६--यू, एउ, एस, आर, की काउन्तिल के अधिवेशन 
एक वर्ष में दो बार यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसी- 
डियम बुलाती है। 

यू, एस, एस, आर, की सुप्रीम काउन्सिल की ग्रेसीडियम अपनी 
इच्छा से अथवा सघ के किसी प्रजातन्त्र की मांग पर विशेष अधिवेशन 
चुला सकती है। 
४० धीरा ४७--यदि किसी प्रश्न पर संघ परिषद और राष्ट्रों की परि- 
धद में आपस में मतभेद हो तो समझोते के लिये बह प्रश्न एक समझौता- 
कमीशन के पास भेज दिया जाता है जो समान प्रतिनिधित्थ के आधार 
पर निर्मित क्रिया जाता है। अगर समभौता-कमीशन किसी निर्णय पर 
नहीं आ पाता श्रथवा उसका निशय दोनों में एक को सतुष्ट नहीं करता 
तो बह प्रश्न दोयारा विचारार्थ भेज दिया जाता है। यदि फिर दोनों 
भवन किसी निर्णय पर सहमत नहीं हो पाते तो यू, एस, एस, आर, की 
सुप्रीम काउन्सिल वी प्रेसीडियम यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउ- 
निहल को भग कर देती हैं और नये चुनाव कराती है | 

चारा ४--यू$ एस, एस आर को सुप्रीम काउन्सिल दोनों मबनों 
के सम्मिलित अधिविशनों में यू एस, एस, श्रार की सुप्रीम काउन्सिल 
की प्रेतीडियम का जिधमें यू, एस, एस, आर, की सुप्रीम काउन्सिल 
प्रेतीडियम का एक चेयरमैन चार वांइस-चेयरमैन प्रेसीडियम का सिद्रे- 
दरी और प्रेसीडियम के ३१ सदस्य होते हैं, चुनाव करती है । 
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(5) अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को अन्तिम अनुमोदन देती है; 

(४ ) यू, एस, एस, आर० के विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करती 
है श्रोर उन्हें वापस बुलाती है , 

(ढ) विदेशी राजदूतों के परिचयात्मक प्रमाण पन्नों को स्वीकार करती है। 

धारा ५०--सघ परिषद ओर राष्ट्रों की परिषद अपने अपने भवन 
के डिपुदियों की प्रामाणिकता की जॉच करने के निमित्त प्रमाण-पत्नों के 
देखने वाले कमीशनों के चुनाव करती है । 

इन प्रमाख-पत्नों को देखने वाले कमीशनों के प्रतिनिधित्व पर सुप्रीम 
काउन्सिल के भवन इस बात का निर्णय करते हैं कि व्यक्तिगत डियुटियों 
के प्रमाण-पत्रों को माना जाय या उनके चुनावों को रद्द कर दिया जाय ॥ 

चारा ५१-यू, एस, एस, आर० कौ सुप्रीम काउन्सिल, जब 
आवश्यकता समझती है; तब किसी भी विषय पर जॉच करने वाले 
श्रौर द्िसाव का निरीक्षण करने वाले कमीशनों की नियुक्ति कर 
देती है। 

समस्त सस्थायें ओर अफसर इन कमीशनों की मॉग को पूरा करने 
के लिये वाध्य हैं श्र उन्हें कमीशनों को आवश्यक चीजों श्रोर काग- 
जातों को पेश करना होता है । 

धारा ५२--यू, एस, एस, आर की सुप्रीम काउन्धिल के फिसी 
हिपुटी पर बिना यू, एस, एस, आर० कौ सुप्रीम काउन्सिल की स्पी- 
कृति के नतो श्रमियोग चलाया जा सकता है और न उसे बदी बनाया 
जा सकता है । जब यू, एस, एस, आर० की सुप्रीम काउन्सिल का 
अधिवेशन न हो रहा हो तो यू, एस, एस, आर" की सुप्रीम काउन्सिल 
की प्रेसीडियम की सहमति लेनी होती है । 

चारा ४२--यू० ए० एस० शआर० की सुप्रीम काउन्सिल का 
कार्यकाल समाप्त हो जाने पर अथवा अपनी अवधि के पूर्व सुप्रीम 
काउन्छिल के भग हो जाने पर थू, एस० एस० आर० की सुप्रीम काउ- 
न्तिल को प्रेसीडियम उस समय तक सत्तारूद रहती है जब तक कि यू० 
एस० एस० आर» की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम का नया चुनाव 
न हो जाय | 

चारा ५४--जप यू० एस० एस० आर० कौ सुप्रीम काउन्तिल 
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की सत्ता. समाप्त हो जाती है अथवा कार्यक्राल समाप्त होने के पूर्व ही 
वह भग कर्‌ दी जाती है तो यू, एस० एस० आर० की सुप्रीम काउ- 
न्विल की प्रेसीडियम यू० एस० एस० आर» की सुप्रीम काउन्सिल की 
सत्ता समाप्व होने अ्रथवा उसके भंग होने के अधिक से भ्रधिक दो माह 
के भीतर नये चुनाव कराती है| 

धारा ५२५-यू० एस० एस० आर की नव-निर्वाचित सुप्रीम 
काउन्सिल को यू० एस० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल की पुरानी 
प्रंसीडियम अधिक से अधिक चुनाव के एक साह के मीतर बुलाती है। 

धारा ५६- यू, एस. एस. आर, की सुप्रीम काउसिल अपने 
दोनों भवनों की संयुक्त बैठक में यू० एस० एस० आर० की सरकार-- 
यू० एस० एस० आर० को पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल का 
निर्माण करती हैं । 


चोथा अध्याय 


संघ के प्जातन्त्रों की राजसत्ता के सर्वोच्च विभाग 

चारा (१७ --सघ के प्रजातन्त्र की राजसत्ता का सर्वोच्च विभाग 
सघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काडन्सिल है | 

धारा ५८--सघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल प्रजातन्त्र के 
नागरिकों द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए चुनो जाती है। 

प्रतिनिधित्त का अनुपात संघ के प्रजातन्त्रों के शासन विधान 
निश्चित करते हैं । 

चारा ५५. सघ के प्रजातन्‍्त्र कौ सुप्रीम काउन्सिल प्रजातन्त्र का 
एकमात्र कानूनवाला विभाग है। 

घारा ६९०--सघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्तिल-- 

( क ) प्रजातन्‍्त्र का शासन-विघान बनाती है और यू० एस० 
एस० आर० वे शासन विधान की.. ... -«««*-धारा १९ के अनुसार 
उसे सशोधित करती है; - गन 
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(ख ) उन खुद मुखतार प्रजातन्त्रों के जो उसके ज्षेत्र में हैं, शासन- 
वियानों पर अन्तिम स्वीकृति देदी है और उनके क्षेत्रों की सीमा निर्धा- 
रित करती हैं , 

(य ) प्रजातन्त्र की राष्ट्रीय आर्थिक योजना आर वजट पर सह- 
मंति देती है ; 

(घ) सघ के प्रजातन्त्रों के न्यायालयों द्वारा दिए गए दरों: में 
श्राम रिहाई और क्षमा-प्रदान के अधिकार का उपयोग करती हैं । 

घारा ६११--!घ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल सघ के प्रजा- 
तन्त्र की सुप्रीम फाउन्सिल को प्रेसीडियम को चुनती है जिसमें एक सघ 
के प्रजातन्‍्त्र की सुप्रीम काउन्सिल की ग्रेसीडियम का चेयरमैन, उसके 
सहकारी श्रौर घ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम के 
सदस्य होते हैं। 

हपघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम कांउन्सिल की प्रेसीडियम्त के अधिकार 
सघ के प्रजातन्‍त्र का शासन विधान निश्चित करता है। 

धारा ६२--सघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल अपनी बैठकों 
का काम चलाने के लिए. श्रपना चेयरमैन ओर उसके सहकारी नियुक्त 
करतो हैं । 

चारा ६६--सघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्प्तिल सघ के प्रजा- 
तनन्‍्त्र को सरकार को सघ के प्रजातन्त्र की पीपुल्स कमीसारों की काउसिल 
संगठित करती हैं । 





पाँचवाँ अध्याय 


सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्रों के संघ का शासन के अंग 
घारा ६४७-सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्रों के सब को सर्वोच्च 
शासन श्रौर प्रबन्ध विभाग की राज्यसत्ता यू० एस० एस० आर० की 
पीपुल्स कर्मोसारों की काउन्सिल में निद्वित है । 
घारा ६५--यू० एस० एस० श्रार० की सुप्रीम काउन्सिल की 
पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल उसके प्रति उत्तरदायी हे] 
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घारा ६६-यू० एस० एस० आर की पीपुल्स कमीसारों को 
काउन्प्तिल कानूनों के अन्तर्गत और उनको वास्तविक रूप से पूरा करने 
के लिए निर्णयों ओर आजश्ाओं को निकालती हैं और उनकी तामील 
पर नियंत्रण करती है। 

धारा ६०७--यू० एस० एस० आरण० को पीपुल्स कमीसारों की 
काउन्सिल के निर्णयों ओर आज्ाओं को मानना अनिवाय है और 
यू० एस० एस० आर० के समस्त क्षेत्र में उनका पालन होना 
चाहिए. । 

धारा ६८ -यू० एस० एस० आर० वी पीपुल्स कमीसारों की 
काउन्सिल-- 

(के ) यू० एस० एस० आर० के सघ की ओर सघ के प्रजातन्त्रो 
की पीपुल्स कमसरियतों और अपनी सत्ता के अ्रन्तर्गत आ्िक 
आर सास्कृतिक सस्थाओ्रो के काम का सचालन और एकीकरय 
करती है । 

( ख ) राज्य के वजठ और राष्ट्रीय आयिक योजना को पूरा करने 
के लिए. और मुद्रा तथा उधार व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए क़ृदम 
उठा सकती है ; 

(ग ) साव॑जनिक शाति स्थापित करने के लिए, राज्य के हितों की 
रक्षा के लिए और नागरिकों के अधिकारो को सुरक्षित रखने के लिए 
कदस उठा सकती हैं , 

(घ) विदेशी राज्यों के साथ सबंधों को आम निर्देश देती है , 

(ड ) यह निश्चित करती है कि प्रतिवर्ष कितने नागरिक सक्रिय 
सैनिक सेवा के लिए बुलाएं, जाते हैं ओर देश की सशस्त्र फोजों की 
आम देखभाल और भलाई का ध्यान रखती है । 

घारा ६६-यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों की 
काउन्सिल को यू० एस० एस० आर० के अधिकार-च्षेत्र कौ समस्त 
शासन और आधिक शाखाओं ओर सघ के प्रजातन्नों की पीपुल्स कमौ- 
सारों की काउन्सिल के निर्ण्यों और आज्ञाओं को मंसूख करने ओर 
यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों की आशाओं ओर निर्देशों 
को रद्द करने का अधिकार है । 
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घारा ७०- यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों कौ 
काउन्सिल में जो यू० एस० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा 
बनाई जाती है, निम्नलिखित सदस्य होते हैं --- 

यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल 
का चेयरमैन , 

यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल का 
बाइस चेयरमैन , 

यू० एस० एस० आर० की 'स्टेट प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन ; 

पसोवियट कट्रोल कमीशन का चेयरमैन , 

यू० एस० एस० आर० के पीपुल्स कमीसार , 

कृषि के उपज को खरीद करनेवाली कमेटी के चेयरमैन ५ 

उच्च शिक्षा की कमैटी का चेयरमैन । 

घारा ७१--यू० एस० एस० आर० की सरकार अर्थात्‌ पीपुल्स 
कमीसारों से सुप्रीम काउन्छिल के डिपुटी कोई प्रश्न करे तो डन्‍्हें सभा 
में उसका मोखिक श्रथवा लिखित उत्तर अधिक से श्रधिक तीन दिन में 
देना पढ़ता है। 

घारा ७२-यू० एस० एस० आर० के पीपुल्स कमीसार यू० 
एस० एस० आर० की सत्ता के अतर्गत आने वाले शासन की सभी 
शाखाश्रों का निर्देशन करते हैं । 

चारा ७२--यू० एस० एस० आर० के पीपुल्स कमीसार अपने 
पीपुल्स कमसरियत के क्षेत्र की सीमा में कानूनों के अतर्गत और उन्हें 
पूरी तरह लायू करने के लिये श्राज्ञायं ओर निर्देशों को जारी करते हैं। 
साथ ही साथ वे यू० एस० एस० आर*« की पीपुल्स कमीसारों की 
काउन्सिल के निर्णयों और श्राश्ाश्रों को भी लागू करते हैं और यह 
देखते हैं कि उन्हें पूरा किया जाता है। 

घारा ७४-यू० एस० एस० आर० के पीपुल्स कमसरियत या 
तो सघ के हैं अथवा सघ के प्रजातत्रों के | 
के धारा ७४--सघ की पीपुल्स कमसरियतें यू० एस० एस« आर० 
के समस्त क्षेत्र में शासन की शाखाओं का प्रत्यक्ष रूप से अथवा उनके 
द्वारा बनाये गये संगठनों द्वारा निर्देशन करती हैं। 
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धारा ७६-ैसंघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमसरियतें उनके अंतर्गत 
शासन की शाखाओं का उसी नाम की सघ के प्रजातन्नों की पीपुल्स 
कमसरियतों के द्वारा निदेशन करती हैं। 

चारा ७७-रघ को पीपुल्स कमसरियतों में निम्नलिखित पीपुल्स 
कप्तसरियते हैं :-- 

रक्षा; 

विदेशी मामले ; 

विदेशी व्यापार ; 

रेलें ; 

संदेश के साधन १ 

जल-यातायात ; 

बडे उद्योग-घघे । 

चारा ७८--सघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमसरियतों में निम्नलि- 
खित पीपुल्स कमसरियतें हैं :-- 

भोजन संबंधी उद्योग का | 

प्रकाश सबधी उद्योग का ; 

लकड़ी उद्योग का ; 

कृषि का $ 

राज्य के अनाज ओर पशु फार्मों का , 

राजस्व का , 

शह-व्यापार का ; 

गह-विभाग का; 

न्याय का ; 

स्वास्थ्य का । 
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अध्याय छुठा 


संघ के प्रजातंत्रों के-शासन-के अंग हि 


धारा ७६--संध के प्रजातंत्र कौ सर्वोच शासन और प्रंबन्ध के अंग 


हर 


की राज्यसता सध के प्रजातत्र की पौपुल्ठ कमीसारों की कांडन्सिल में 
निद्दित है ।- 

धारा ८०--सघ के प्रजातत्र कौ पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल 
सुघ के प्रजातत्र की सुप्रीम काउन्सिल के प्रति उत्तरदायी और उसके 
नियन्नण में हे। 

धारा ८१--सघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल 
यू० एस० एस० आर० और सघ के प्रजातंत्र में लागू होने वाले कानूनों 
के अतर्गत और उन्हें पूरा कराने के लिये आशाओं और निर्णयों को 
निकालते हैं । साथ ही वे यू० एस० एस० आर० की पीपुल्स कमीसारों 
की काउन्सिल के निर्णयों श्रौर आशाओं को भौ पूरा करते हैं और 
उनकी तामील का नियन्नण करती है । 

धारा 5२--सघ के प्रजातन् की पीपुल्स कमौसारों की काउन्सिल 
खुदमुख्तार प्रजातत्रों की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल की आशाश्रों 
वया निर्णयों को मखू करने का अधिकार रखता है ओर अम 'जीवियों 
के डिपुटियों के प्रदेशों, प्रातों, खुदमुख्तार प्रार्तों कौ सोवियतों की कार्य- 
कारिणी समितियों के निर्णयों और आज्ञाओ्ं को रद्द कर सकती है । 

घारा ८३--सघ के प्रजातन्न की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल 
में जो सघ के प्रजातंन्न की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा बनाई नाती है निम्न- 
लिखित सदस्य होते हैं .-- रे 

सघ के प्रजातत्र की पीयुस्स कमीसारों की काउन्सिल का चेयरमैन ; 

वाइस चेयरमैन , 

'हटेड ज्ञानिंग कमीशन का चेयरमैन , 

पीपुल्स कप्तीसार :-- 

भोजन सबंधी उद्योग का ; 

“प्रकाश संबंधी उद्योग का; 
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लकड़ो उद्योग का ; 

कृषि का ; 

राज्य के अनाज़ और पशु फार्मो का 

राजस्व का ; 

गृह व्यापार का ; 

ग्रह विभाग का ; 

न्याय का ; | 

स्वास्थ्य का ; 

शिक्षा का ; 

स्थानीय उद्योग का ; 

समुदाय की आशिक व्यवस्था का; 

* सामाजिक भलाई के कामों का ; 

कृषि के उत्पादनों की खरीद संबंधी कमीशन का एक प्रतिनिधि , 

कल्ना के प्रबन्ध का प्रधान ; 

संघ के पीपुल्स कमसरियतों के प्रतिनिधि-गण । 

धारा ८४--सघ के प्रजातन्न के पीपुल्स कमीसार संघ के प्रजातंत्र 
की शासन-सत्ता के अंतर्गत समस्त ज्षेत्र में शासन की शाखाओं का 
प्रबन्ध करते हैं । 

चारा ८५--सघ के प्रजातंत्र के पीपुल्स कमीसार श्रपने अपने 
पीपुल्स कमसरियतों के अ्रषिकारु्षेत्र की सीमा,में यू० एस० एस० 
आर० और संघ के प्रजातंत्र के कानूनों के अंतर्गत और उन्हें पूरी तरह 
लागू करने के लिये तथा यू" एस० एस० आर० की और संघ के प्रजा- 
तंत्र की पीपुल्स कमीठारों की काउन्सिल की श्राशाओं और निर्देशों को पूरा 
करने ओर लागू करने के लिए आज्ञाओं ओर निर्देशों को दे सकती है । 

धारा ८६--संघ के प्रजातत्र की पीपुल्स कमसरियतें या तो तंघ- 
प्रजातन्न की हैं अथवा प्रजातंत्र की हैं । 

धारा ८७--संघ-प्रजातंत्र की पीपुल्स कमसरियतें राज्य के उस 
भाग का प्रबन्ध करती हैं जो उनके अधिकार में हैं। वे सघ के प्रजातंत्र 
कौ पीपुल्स कमसरियतों की काउन्सिल और उसी प्रकार की यू० एस० 
एस० झार० की पीपुल्स कमसरियतों के मातहत होती हैं। 


ध 
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घारा ८द-प्रजातंत्र की पीपुल्स कमसरियते राज्य के शासन के 
उस भाग का प्रवन्ध करती हैं जो उनके अधिकार में हैं । ये सौधी सर्घ 
के प्रजातत्र की पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल के मातह्तत होती हैं) 


है 





अध्याय सातवाँ 


खुदमुख्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की राज्यसत्ता 
के सर्वोच्च अंग 


घारा ८६--घुदमुख्तार प्रजातन्न की राज्य सत्ता का सर्वोच्च अ्रग 
' ख़दमुख्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की सुप्रीम- काउन्सिल 
होती है। 

धारा ६०--छ़ुदमुख्तार प्रजातत्र सुप्रीम काउन्सिल उस प्रजा- 
तत्न के नागरिकों द्वारा ख़ुदमुख़तार प्रजातन्न के शासन विधान द्वारा 
निश्चित्‌ श्रनुपात के अनुसार चार वर्ष की श्रवधि के लिये जुने 
जाते हैं । 

धारा ६१--ब्लदमुख्तार प्रजातत्र कौ सुप्रीम काउन्सिल खुदमुख्तार 
सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक मात्र कानून बनाने वाला 
विभाग है। 

घारा ६२ - प्रत्येक ज़ुदमुख्तार प्रजातत्र का अपना शासन-विधान 
है जो ख़ुदमुख्तार प्रजातत्र की विशेषताञ्ं को ध्यान में रखता है और 
सध के प्रजातत्र के शासन-विधान की श्रननुकूलता में बनाया जाता है। 

घारा ६२--ज़ुदमुख्तार प्रजातत्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसी- 
डियम का चुनाव करती है श्रौर खुदमुख्तार प्रजातत्र के शाहन-विधान 
के अनुसार एक पीपुल्स कमीसारों की काउन्सिल बनाती है। 





१६६. दुनिया के विधान 
.. अध्याय आठवाँ 


राज्यसत्ता के स्थानीय अंग 


धारा ६४--त्षेत्रों, प्रान्‍्वों, ख़दमुख्तार प्रांतों, प्रदेशों, जिलों, 
शहरों और शांवों ( स्टेनीत्सास,-खतोस, किश्लक्स, ओोल्स ) में राज्य 
सत्ता के अग भैम जीवियों के डिपुटियों के सोवियत हैं । 

घारा ६५--श्रम जीवियों के डिपुटियों की सोवियत, क्षेत्रों, प्रातों 
ख़दमुख्मार प्रांतों, प्रदेशों, जिलों, शहरों और गांवों में नागरिकों द्वास 
अपने अपने ज्षेत्रों, प्रांतों, ख़दमुख्तार प्रान्तों, प्रदेशों जिलों, शहरों और 
गांवों से दो वर्ष की श्रवधि के लिये चुने जाते हैं । 

चारा ६६--श्रम जीवियों के डिपुटिश्रों की सोवियतों में प्रति- 
निषित्व का अनुपात सघ के प्रजातत्रों के शासन-विधान निर्धारित - 
करते हैं। 

चारा ६७--्रमंजीवियों के डिपुटियों की सोवियततें उन शासन के 
विभागों के कार्यों की देखभाल करती हैं जो उनके मातहत हैं| वे राज्य 
में शाति बनाये रखने, कानूनों का पालन कराने, नागरिकों के अधिकारों 
की रक्षा करने, स्थानीय आर्थिक ओर सास्क्ृतिक निर्माण का कार्य और 
स्थानीय बजट बनाने का काये करती हैं। 

धारा ६८--भमजीवियों के डिपुटियों की सोवियतें यू० एस० 
एस» आर० और सघ के प्रजातत्र के कानूनों द्वारा निर्धारित राजसत्ता 
की सीमा के अंतर्गत निणय करती हैं ओर आज्ञाय निकलाती हैं । 

धारा ६६--त्षेत्रों, प्रातों, ख़दसुख्तार आ्रतों, प्रदेशों, जिलों और 
शहरों, की श्रमजीवियों के डिपुटियों की सोवियतों के शासन और प्रबन्ध 
का काम करने वाले विभाग उनके द्वारा चुनी हुईं कायकारिणी समितियाँ 
होती हैं जिनमें एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैठ्र, ओर सदस्य होते हैं ! 

चारा १००--छोटे स्थानों में श्रमजीवियों के डिपुटियों की आम' 
सोवियतों के शासन और प्रबन्ध का काम करने वाले अग, सघ के 
अज़ातन्त्रों के शासन-विधानों के अनुसार, एक चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन 


और सदस्य होते हैं| 
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धारा १०१--श्रमजीवियों के डिपुटियों की सोवियतों के कार्य- 
कारिणी विभाग श्रमजीवियों के डिपुटियों की सोवियतों के प्रति जो उन्हें : 
चुनती है और साथ ही श्रम जीवियों के डिपुटियों की ऊंची सोवियत“ 
के कार्यकारिणी विभाग के प्रति सीचे उत्तरदायी होते हैं । 





अध्याय नवाँ 


न्यायालय और अभियोंग 


घारा १०२--यू" एस० एस० आर में निम्नलिखित न्यायालय 
हैं -“/यू० एस० एस० आर० का सुप्रीम कोर्ट, सघ के प्रजातन्त्रों का 
सुप्रीम कोर्ट, प्रादेशिक और प्रान्तीय न्यायालय, ख़ुद मुख्तार आन्तों के 
न्यायालय, यू० एस० एस० आर० को सुप्रीम काउन्सिल के निर्माण 
से स्थापित यू० एस० एस० आर के विशेष न्यायालय, और जनन्याया- 
लय न्याय करने के_लिये । 

चारा १०३--इन समस्त न्यायालयों में कानून द्वारा विशेषतया 
बताए. गये मामलों के श्रतिरिक्त अन्य अभियोगों को सुनवाई जनता के 
सहकारी न्यायाघीशों की सहायता से होती है। 

घारा १०४-यू० 'एस० एसस० आर० का सुप्रीम कोर्ट सर्वो्चे” 
न्याय विभाग है इसके सुपुद यू० एस० एस० श्रार० ओर संघ के प्रजा- 
तन्त्रों के समस्त न्याय विभागों की कार्यवाही का नियन्त्रण है। 

धारा १०४- थू० एस० एस० आर» का सुप्रीम” कोर्ट और यू० 
एस० एस० श्रार० के विशेष न्यायालय यू० एस० एस० आर०. की 
सुप्रीम काउन्सिल द्वारा पॉच वर्ष के लिये चुने जाते हैं। 

धारा १०६-सपघ के प्रजातन्त्रों के सुप्रीम कोर्ट सध के प्रजातन्त्रों ! 
की सुप्रोम काउन्सिलों द्वारा पाच वर्ष की अ्रवधि के लिये चुने जाते हैं 

घारा १०७- प्लुदमुख्तार प्रजातन्त्रों के सप्रीम कोर्ट उन प्रजाहन्त्रों 
की सुप्रौम काउन्सिलों द्वारा पांच वंष की श्रवधि के लिये चुने जाते हैं। 
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थारा १०८--प्रादेशिक और प्राग्तीय न्यायालय और ख़दमुख्तार 
प्रान्तों के न्यायालय श्रमजीवियों के डिपुटियों की प्रादेशिक और प्रान्तीय 
सोवियतों और ख़ दमुख्तार प्रान्तों के भमजीवियों के डिपुदियों की सोवि- 
यों द्वारा पाच वर्ष की श्रवधि के लिये चुने जाते हैं । 

घारा १२०६--जन न्यायालय जिले के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष, 
श्राम, समान; मताधिकार के श्राधार पर गुप्त मत से तीन वर्ष की अवधि 
के लिये चुने जाते हैं। 

धारा ११०-न्यायालयों कौ कार्यवाही संघ श्रथवा ख़ दमुख्तार 
प्रजातन्त्र श्रथवा ख़ दसुख्तार प्रान्त की भाषा में होती है। जो ब्यक्ति 
इस भाषा को नहीं जानते उन्हें घुकदमे की तमाम बातों के जानने का 
अचसर एक अनुवादक के मार्फत दिया जाता है और उसे न्यायालय 
के सामने अ्रपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है । 

घारा १११--यू० एस० एस० आर० के समस्त न्यायालयों में 
केवल कानून द्वारा निर्धारित मामलों के अतिरिक्त सुनवाई खुले आम 
होती है ओर अ्भियोगी के सफाई का अश्रधिकार सुरक्षित है। 

घारा ११२--न्यायाधीश स्वतन्त्र हैं श्र केवल कानूनों के 


मातहत हैं | 
धारा ११३-यू० एस० एस० आर० में समस्त पीपुल्स कम- 


सरियतों, ओर उनके मातहत संस्थाश्रों, साथ ही उच्च पदों पर नियुक्त 
व्यक्तिश्नों और नागरिकों द्वारा कानूनों के ययोचित पालन की सर्वोच्च 
देखभाल यू० एस० एउ० आर० के सरकारी वकौल के हाथ 
में है। 

चारा ११४--यू० एस० एस० आर० का सरकारी वकौल यू० 
एस० एस० श्रार० की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा सात वर्ष की अवधि के 
लिये चुना जाता है। 

धारा ११४--थू० एस० एस० आर० के सरकारी वक्कील द्वारा 
प्रजातन्‍्त्रों, प्रदेशों ओर प्रान्तों के सरकारी श्रभियोक्ता और साथ ही 
ख़ द-मुख्तार प्रजातन्‍्त्रों और ख़ुद-मुख्तार श्रान्तों के सरकारी वकौज 
पॉच वर्ष की श्रवधि के लिये नियुक्त किये जाते हैं। 

धारा ११६--जिले के सरकारी वकील उंघ के प्रजातन्त्रों के सर- 
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कारी वकीलों द्वारा यू० एस० एस० आर० के सरकारी वकौल की 
सहमति से पाँच वर्ष की श्रव्धि के लिये नियुक्त किये जाते हैं। 

घारा ११७--श्रमियोग लगाने वाले विभाग अपने कार्य समस्त 
स्थानीय विभागों से श्रलग स्वतन्त्रतापूर्वक करते हैं और केवल यू० 
एस० एस० आर० के सरकारी वकील के प्रति उत्तरदायी द्वोते हैं । 





अध्याय दसवाँ 


नागरिकों के मूल अधिकार ओर उत्तरदायित्व 


घारा ११८-यू० एस० एउ० आर० के नागरिकों को काम 
करने का अधिकार है--उन्हें अपने काम के लिये उसके परिमाण और 
गु्यों के अनुसार वेतन सहित गारण्टीशुदा काम पाने का श्रधिकार है । 

काम करने का यह अधिकार राष्ट्रीय श्राथिक व्यवस्था के समाज- 
वादी सगठन से, सोवियत समाज की उत्पादक शक्तियों के मिरन्तर 
विकास से, श्रार्थिक सकटों के श्रभाव से ओर वेकारी श्रन्त कर देने से 
सुरक्तित है। 

धारा ११६--यू० एस० एस० आर० के नागरिकों को आराम 
करने का अधिकार है। 

आराम करने का यह श्रधिकार मजदूरों के एक बहुत बढ़े बहुमत के 
लिये काम का समय घटा कर सात घम्हे प्रति दिन कर देने से मजबूरों 
ओर नौकरों के लिये सवेतन वार्षिक छुट्टियों का प्रबन्ध करने से शोर 
भमजीवियों को रहने के लिये देश में स्वास्थ्य-गहों, आराम-गहों और 
छ्बों का एक बहुत बढ़ा जाल विदा देने से सुरक्षित है । 
हे धारा १२०- यू० एस० एस० झारु० के नागरिकों को वृद्धावस्था 
में बीमारी में श्रोर कार्य के लिये असमर्थ हो,जाने की हालत में भौतिक 
रहा ( बीमा ) पाने का श्रषिकार है। 

यह अधिकार मजदूरों और नौकरों के लिये राज्य के ख़च्ने पर 
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- सामाजिक बीमा के वित्तृत विकास से नि.शुल्क- डाक्टरी -सहायता के 
प्रबन्ध से और श्रमजीबियों के लिये स्वास्थ्य-यहों के एक बडे जाल बिछा 
- देने से सुरक्षित है । _ 
* धारा १२१--यू० एस०, एस० आर० के नागरिकों को शिक्षा पाने 
का अधिकार है। 
इस अधिकार को सुरक्षित करने के लिये नि.शुल्क, आम, श्रनिवा्य॑ 
प्राथमिक शिक्षा और उच शिक्षा का प्रबन्ध है, ऊंचे स्कूलों में छात्रों 
के एक बहुत बड़े बहुमत के लिये राज्य की ओर से वजीफे की व्यवस्था 
है ; स्कूलों में मातृभाषा शिक्षा का माध्यम है और कारखानों, राज्य के 
खेतों, मशीन ओरे ट्रे क्टरों के स्टेशनों और सामूहिक खेतों पर काम करने 
वालों के लिये निःशुल्क औद्योगिक टेक्नीकल ओर ग्रामीण अर्थशात्र 
का प्रबन्ध है। 
घारा १२२-यू० एस० एस० आर» में नारियों को पुरुषों के 
साथ समस्त राज्य के आर्थिक, सास्कृतिक, सामाजिक झौर राजनीतिक 
क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त हैं। 
नारियों फो इन अधिकारों के उपयोग के अवसर देने के लिये उन्हें 
पुरुषों के साथ बराबर काम करने, आराम - करने, सामाजिक बीमा, 
शिक्षा के अधिकार दिये गये हैं। साथ ही राज्य की और “से माँ तथा 
बच्चे के हित की रक्ना का प्रबन्ध है ; मातृत्व के समय सवेतन छुट्टी का 
प्रबन्ध है और प्रसूति गहों, शिशु-णहों और किंडर गार्टनों के जाल बिछा 
दिये गये हैं। त उ 
धारा !२३--जाति और राष्ट्रीयता का बिना भेदभाव किये यू० 
- एस० एस० आर» के नागरिकों के ग्रधिकारों कौ राज्य के आर्थिक; 
“सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में समानता एक 
- बुनियादी कानून है । 
कोई भी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इन अधिकारों में कमी, अथवा 
. दूसरी ओर जाति या राष्ट्रीयता के आधार पर किन्हीं नागरिकों को दी 
पाई प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष सुविधायें ओर साथ ही,जातीय अयवा 
राष्ट्रीय विशेषता या घुणा और श्रनादर का प्रचार काबून द्वारा 
' दुश्डनीय अपराध है| 
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घारा १२४--नागरिकों को आत्मा सबन्धी स्वतत्रता देने के लिये 
यू० एस० एस० आर में चर्च का राज्य से श्रौर स्कूल का चर्च से पूर्ण 
सबंध-विच्छेद कर दिया गया है। धार्मिक कृत्यों को करने की स्वतत्रता 
और धर्म के विरोध में प्रचार करने की स्वतत्रता सब नागरिकों को है | 
घारा १२४-श्रम जीवियों के हित में ममाजवादी व्यवस्था को 
दृढ करने के निमित्त, यू० एस० एस० आर० के नागरिकों को निम्न 
गारटियाँ प्राप्त हैं । 
( (क) भाषण स्वतत्नता, ) 
/ (ख) प्रेस की स्वतत्नता, 
| (ग) समुदाय बनाने और सभा करने की स्वतत्रता, 
(घ)बाजार में जुलूस निकालने ओर प्रदर्शन करने की स्वतत्रता | 
नागरिकों को ये अधिकार श्रमजीबियों और उनके सगठनों को 
प्रेसे, कागज, सार्वजनिक भवन, बाजार, सदेश के साधन और उन्हें 
प्राप्त करने के लिये श्रावश्यक्र अन्य भौतिक हालतों को देकर शुरक्धि 
किये गये हैं | है 
धारा १२६--श्रम जीवियों के ह्वित में श्रोर जनता के राजतीतिक 
कार्यो श्रौर विचारों के सगठन के लिये, यू० एस० एस० आर०» के 
नागरिकों को सार्वजनिक संगठन बनाने, मजदूर सभाये, सहकारिता 
समितियाँ, युवक सगठन, खेल-कूद और रक्षा संगठन, साध्कृतिक, 
टेक्नीकल और वेश्ानिक सोसाटियाँ खोलने का अधिकार है श्रोर 
मज़दूरों श्रौर श्रम जीवियों के श्रन्य वर्गों के सबसे श्रधिक सक्रिय और 
कर्तव्य परायण नागरिकों को यू" एस० एस० आर० की कम्यूनिस्ट 
पार्टी में सम्मिलित होने का अधिकार है। कम्यूनिस्ट पार्टी श्रम जीवियों 
के समाजवादी व्यवस्था को विकसित ओर दृ७ बनाने के सघर्ष में 
अग्रणी है श्रोर भ्रम-जीवियों के समस्त सार्वजनिक और राज्य के सग- 
ठनों के उच्चतम तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। 
घारा १२७--यू० एस० एस० आर० के नागरिकों के शरीर की 
सुरत्षा कु गारन्टी है। किसी भी नागरिक को बिना न्यायालय के 
निर्णय के श्रयवा राज्य के अभियोक्ता की श्रनुमति के बन्दी नहीं 


बनाया जा सकता । 
७ ण्‌ 70 3 


२०२ हुनिया के विधान 


आरा १२८--काबून द्वारा नागरिकों के घरों में प्रवेश निषिद्ध.है 
ओर कानून पत्र-ब्यवहार की गोपनीयता की रक्षा करता है | 

चारा १२६--यू० एस० एस० आर» उन समस्त विदेशी नाग- 
रिकों को आश्रय देता है जो श्रमजीवियों के हितों की रक्षार्थ अथवा 
अपने वेज्ञानिक कार्यो के कारण अथवा अपनी राष्ट्रीय स्वतत्नता के 
संग्राम में भाग लेने के कारण तंग किये जाते हैं। 

चारा १३०--यू० एस० एस० आर० के प्रत्येक नागरिक को 
सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्रों के सघ के शासन विधान को मानना होता 
है कानूनों का पालन करना होता है, श्रम-अनुशासन मानकर चलना 
होता है, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना होती है और 
समाजवादी समुदाय के नियम मानकर चलना होता है । 

धारा १३१--यू० एस० एस० आर» के प्रत्येक नागरिक को 
सावंजनिक समाजवादी सम्पत्ति की रक्षा और उसकी स्थिति हृढ करनी 
होती हे क्योंकि वह समाजवादी व्यवस्था की पविन्न नींव है, पितृभूमि 
के घन और शक्ति का खोत है, और समस्त श्रम-जीवियों के समृद्धि- 
शाली सांस्कृतिक जीवन की कुझी है । थे व्यक्ति जो साव॑जनिक समाज- 
बादी सम्पति को हानि पहुं चाते हैं, जनता के दुश्मन हैं । 

धारा १३२--आस सैनिक सेवा का नियम है| मज़दूगों और 
किसानों की लाल सेना में सेवा यू० एस० एस० आर» के नागरिकों 
का सम्माननीय कर्तव्य है | 

धारा १३२--पितृ भूमि की रक्षा करना यू० एस० एस० आर० 
के प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्त॑व्य है | पितृभूमि के प्रति द्रोह, शपथ 
को तोड़ना, हुश्मन से मिल जाना, राज्य की सैनिक शक्ति को हानि 
पहुँचाना, किसी विदेशी राज्य के लिये जासूसी करना घोरतम श्यपराघ 
हैं ओर इनके लिये कानून मे निर्धारित बढ़ा से बढा दण्ड दिया जा 
सकता है। 
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अध्याय ग्यारहवाँ 


चुनाव परिपाटी 


घारा १३४-श्रम जीवियों के डिपुटियों की समस्त तोवियतों में, 
यू० एस० एस० आआार० की सुप्रीम काउन्सिल में, सघ के प्रजप्तत्रों कौ 
सुप्रीम काउन्सिलों में, श्रम जीवियों के डिपुटियों की प्रादेशिक ओर 
प्रान्तीय सोवियतों में, सदमुख्तार प्रजातत्रों की सुप्रीम काउन्पिल में; 
श्रमजीवियो के डिपुदियों की प्रादेशिक, जिला, शहर और ग्राम सोवि- 
यतों में मतदाताओं द्वारा आम, समान, प्रत्यक्ष मताधिकार के श्राघार 
पर गुप्त मत से चुनाव होता है। 

घारा १३५०--डिपुटियों के आम चुनाव होते हैँ | यू" एस० एस० 
श्रार० के समस्त नागरिकों को जो चुनाव के वर्ष में १८ वर्ष की आयु 
के हो जाते हैं डिपुटियों के चुनाव में मत देने और चुने जाने का श्रघि- 
कार है। विक्ृत मष्तिक वाल व्यक्ति ओर न्यायालयों द्वारा मताधिकार 
से च्युत व्यक्ति इस सबंध में श्राजाद हैं । 

चारा १३६ -डिपुटियों के चुनाव में वरावर मताधिक्वार होता है « 
प्रत्येफ नागरिक को चुनने और चुने जाने का, अ्रपनी जाति, राष्ट्रीयता, 
धरम, शिक्षा सबधी योग्यता, उसके सामाजिक जन्म, सम्मति सबधी 
स्थिति, ओर पराने कार्य के चात्रजंद भी अधिकार हैं | 

घारा १३७-नारियों को पुरुषों के साथ चुनने और चुने जाने के 
समान अधिफार हैं । 

धारा १३८-लाल सेना में सेवा करने वाले नागरिकों को अन्य 
नागरिकों के समान दी चुनने ओर चुने जाने के समान अधिकार हैं । 

धारा १३६-डिपुटियों के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं , ग्राम और 

शहरों की श्रमजीबियों के डिपुटियों की सोवियतों से लेकर यू० एस० 

एस० आर० जी सुप्रीम काउन्सिल तक के चुनाव नागरिकों द्वारा सीधे 
फिये जाते हूँ । 

धारा १४०--डिपुटियों के चुनाव में गुप्त मत-प्रदान होता ६ । 

घारा१४१--उम्मेदवारों को निर्वाचित क्षेत्रों से खढ़ा किया जाता है | 


ऐ 


४०४ दुनिया के विधान 


उम्मेदवारों को खड़ा करने का अधिकार सभी सामाजिक सस्याओं 
ओर भ्रमजीवियों की सोसाइडियों को है , कम्युनिस्ट पार्सी संगठनों को, 
मजदूर सभाओं को, सहकारिता समितियों को, युवक-दलों को और सास्कृ- 
तिक समुदायों को | 

धारा १४२--प्रंत्येक डिपुटी को अपने कार्य का लेखा और अम- 
जीवियों के डिपुटियों की सोवियत के कार्य का विवरण मतदाताश्रों को 
देना होता है, उसे किसी भी समय कानून में निर्धारित पद्धति से मत- 
दाताओं के बहुमत द्वारा वापिस चुलाया जा सकता है| 





अध्याय बारहवाँ 


चिह्न, ध्वजा, राजधानी 


धारा १४३--सोवियत सोशलिस्ट प्रैजातन्भों के संघ का राज्य- 
चिह्न किरणों के बिम्ब पर बना हुआ, हँसिया ओर हथोढ़ा है ओर उसे 
चारों ओर से अन्न की बालें घेरे हुए हैं। इसके साथ सघ के प्रेजातन्‍्त्रो 
की भाषाओं में लिखा रहता है “दुनिया के मज़दूरो, एक हो |” इस 
चिह्न के ऊपर पॉच नोक वाला तारा रहता है । 

चारा १४४--सोवियत सोशलिस्ट प्रेजातन्न्ों के सघ की राज्य- 
घ्वजा लाल कपड़े पर दण्ड के पास ऊपरी सिरे पर सुनहते रण में 
हँसिया और हथोड़ा बना रहता है श्रोर उनके ऊपर झुनहले रग के 
किनारे वाला एक पॉच नोक का लाल तारा रहता है। लम्बाई ओर 


०. चौड़ाई का अनुपात १ ओर रई का रहता है । 


चारा १४५--सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्रों के सघ की राजधानी 


>मैक्सिको है । | 
(१ 5९ 


